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भारतीय विधान-परिषद्‌ 


मंगलवार, 28 दिसम्बर, सन्‌ 948 ई. 


भारतीय विधान-परिषद्‌ कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्‍ली में 0 बजे प्रातः 
उपाध्यक्ष (डॉ. एच.सी. मुकर्जी) को सभापतित्व में समवेत्‌ हुई। 


विधान का मसौदा-( जारी ) 
अनुच्छेद 50 


“उपाध्यक्ष (डॉ. एच.सी. मुकर्जी): विधान के मसौदे पर हम पुनः 
वादानुवाद प्रारम्भ कर सकते हैं। सभा के सामने प्रस्ताव यह हैः 


“कि अनुच्छेद 50 को विधान का अंग माना जाये।” 


*भ्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय [संयुक्त-राज्य इन्दौर-ग्वालियर-मालवा (मध्य 
भारत) ]: क्या हम लोग यह जान सकते हैं कि सभा की बैठक किस तारीख तक 
जारी रहेगी? अगर यह तय किया जा सके तो हमें इसकी सूचना मिल जानी 
चाहिये ताकि हम लोग तदनुसार अपना कार्यक्रम बनावें। 


“उपाध्यक्ष: आगे चलकर किसी दिन-इस सप्ताह के समाप्त होते-होते या 
दूसरे सप्ताह के प्रारम्भ में -मैं इस स्थिति में होऊंगा कि माननीय सदस्य को यह 
जानकारी दे सका 


(संशोधन नं० 50 नहीं पेश किया गया।) 


संशोधनों को देखने पर मुझे यह पता चलता है कि संशोधन नं० 5] का 
प्रथमांश तथा संशोधन नं० 52--ये दोनों-एक ही आशय के हैं। संशोधन नं० 
52 मि. करीमुद्दीन के नाम में है और वह इसे पेश कर सकते हें। 


*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वकक्‍तृता का हिन्दी रूपान्तर है। 
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*काजी सैयद करीमुद्दीन (मध्यप्रान्‍्त और बरार : मुस्लिम): उपाध्यक्ष 
महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि: 


“कि अनुच्छेद 50 के खण्ड () में 407 शं०णगं०7 ० ४6 
(णा४पँ/०7/ (संविधान के अतिक्रमण के लिये) शब्दों के बाद 
+॥#68807, 97067#ए7 07% 0067 कांशा दय68 बाते 
77806९77९870प/8' (राजद्रोह, घूस या अन्य गम्भीर अपराधों और 
दुराचारों के लिये) शब्द रखे जायें।” 


इस संशोधन के लिये कोई विस्तृत वकक्‍तृता आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 50 
में कहा गया है कि संविधान के अतिक्रमण के लिये प्रधान पर प्राभियोग लगाया 
जा सकता हे। इस सम्बन्ध में, अमेरिकन विधान में वह बातें भी रखी गई हें 
जिनका सुझाव मैंने इस संशोधन में दिया है। मेरी राय में यह बहुत जरूरी है कि 
प्रधान पर प्राभियोग लगाने के लिये इन कारणों को भी अनुच्छेद 50 में लिपिबद्ध 
कर दिया जाये। 


“उपाध्यक्ष: क्‍या प्रो. के.टी. शाह यह चाहते हैं कि उनके संशोधन नं० 
5] के प्रथमांश पर राय ली जाये? 


“प्रोफेसर के.टी, शाह (बिहार : जनरल): मैं इसे उपस्थित करना चाहता 
हूं। 

“उपाध्यक्ष: यह पेश नहीं किया जा सकता। हां, मैं इस पर मत ले सकता 
हूं। 

*प्रोफेसर के.टी, शाहः ठीक है। 


“उपाध्यक्ष: अपने संशोधन नं० 5] के दूसरे अंश को प्रो. शाह पेश कर 
सकते हैं। 


*प्रोफेसर के.टी. शाहः मैं यह प्रस्ताव रखता हूं किः 


“अनुच्छेद 50 के खण्ड (]) में ४09०४ प्र०प८४०! (कोई एक आगार) 
शब्दों के स्थान पर 496 77९००]०'४ प्र०प5७' (लोक सभा) शब्द रखे 
जायें।” 
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यही तो वह अंश है, श्रीमान्‌ जिसे पेश करने की मुझे अनुमति मिली हे? 
“उपाध्यक्ष: हां। 


“प्रोफेसर के.टी. शाहः प्रथा तो सर्वत्र यही हे कि प्रधान पर प्राभियोग 
लोक-सभा ही लगाती है न कि राज्य-परिषद्‌। अपने संशोधन के जरिये मैं यह 
चाहता हूं कि हमारे यहां भी यही प्रथा बरती जाय। राज्य-परिषद्‌ ((०पाला] 
5809॥९४) के सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित न होंगे। उस सभा में तो, हो 
सकता है कि कुछ सदस्य मनोनीत भी हों। उस सभा में विशेषत: प्रादेशिक घटकों 
के तथा विभिन्‍न हितों के प्रतिनिधान करने वाले सदस्य ही होंगे और उसमें जनता 
के प्रतिनिधि न होंगे। 


यहां उन अपराधों का उल्लेख किया गया है जिनके लिये प्रधान पर प्राभियोग 
लगाया जा सकता है और मेरी राय में यह प्राभियोग केवल लोक-सभा द्वारा ही 
लगाया जा सकता है। इस मसौदे में जो विधान-सम्बन्धी योजना है उसके अनुसार 
वास्तविक सत्ता तो जनता को ही प्राप्त है। इस योजना के अनुसार जनता को ही, 
जिसमें कि वास्तविक सत्ता सन्निहित है, यह अधिकार होना चाहिए कि वही राज्य 
के प्रमुख पर लगाये गये ऐसे अभियोगों की सुनवाई, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा 
करे। 


मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में मुझे और तर्क रखने की जरूरत नहीं है। 
जो लोग दूसरों की नकल करने का शौक रखते हैं और यहां यह कहा करते हें 
कि अमुक संशोधन तो उसी पद्धति का समर्थन करता है, जो आज अमेरिका में 
या पश्चिम के देशों में चालू है, उनको समझाने के लिए भी मैंने जो कुछ कहा 
है वह यथेष्ट है। जो भी हो, इस संशोधन का विरोध अब इस आधार पर तो नहीं 
किया जा सकता कि पश्चिम में ऐसा नहीं होता है। 


“उपाध्यक्ष: इस संशोधन के बारे में कई संशोधन आये हैं। पहला तो है, 
संशोधन नं० 30 जो पंचम सप्ताह की पहली सूची में है। कि इसके प्रस्तावक 
(पं. ठाकुर दास भार्गव) अनुपस्थित हैं, यह पेश नहीं हो रहा है। बाद के दो 
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संशोधन यानी नं० 3] और 32 के संशोधन भी उन्हीं के नाम में हैं। वह भी पेश 
नहीं हो रहे हैं क्‍योंकि प्रस्तावक महोदय अनुपस्थित हैं। 


(संशोधन नं० 53 नहीं पेश किया गया।) 


संशोधन नं० 54 तथा 55 को पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती 
है, क्योंकि ये केवल शाब्दिक हें। 


संशोधन नं० 56, 60 और 65 एक ही आशय के हैं। इनमें संशोधन 
नं० 56 काफी व्यापक है और इसलिए यह पेश किया जा सकता हैं। यह हे 
श्री ब्रजेश्वरप्रसाद के नाम में। प्रस्तावकर्ता सदस्य अनुपस्थित हैं अतः यह 
संशोधन नहीं पेश हो रहा है। 


आगे चलकर सर्वाधिक व्यापक संशोधन है नं० 63 का और यह पेश हो 
सकता है। पर चूंकि इसके प्रस्तावकर्त्ता सदस्य भी अनुपस्थित हैं, इसलिए यह 
भी नहीं पेश हो रहा है। 


अब मैं श्री शंकरराव देव को अनुमति देता हूं कि वह अपना संशोधन नं० 
60 उपस्थित करें। 


श्री शंकरराव देव (बम्बई : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, में निम्नलिखित 
संशोधन उपस्थित कर रहा हूं जो कि मेरे नाम में है: 


“कि अनुच्छेद 50 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) में 4क्ञा+ए 
77070678' (तीस से अन्यून सदस्यों) शब्दों की जगह “०76 
60प्राफ ण 6 08 70700/8779 0०706 पछ0प्र5९ (कुल 
सदस्यों की एक चौथाई) शब्द रखे जायें।” 


इस संशोधन की आवश्यकता उतनी स्पष्ट है कि इसके समर्थन में तर्क पेश 
करके सभा का समय लेना मेरे लिए जरूरी नहीं है। प्राभियोग लगाने का सवाल 
एक बड़ा ही गम्भीर सवाल है और अगर प्राभियोग सिद्ध हो जाता हे तो प्रधान 
को, जो कि हमारे राजकीय प्रतिष्ठा तथा राष्ट्र के सार्वजनिक जीवन का 
प्रतिनिधान करने वाला सर्वश्रेष्ठ नागरिक समझा जायेगा, बड़ी ही क्षति उठानी 
पडेगी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति प्रधान पर प्राभियोग लगाने की बात सोचता हे 
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तो उसे इस काम की गम्भीरता को पूर्णरूपेण सोच समझ कर ही ऐसा करना 
चाहिए. और प्राभियोग के समर्थन के लिए सदस्यों की एक पर्याप्त संख्या होनी 
चाहिये। प्रस्तावित कार्यवाही की गम्भीरता को देखते हुए 30 की संख्या बहुत 
थोड़ी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सभा के कुल सदस्यों की एक चौथाई संख्या 
द्वारा समर्थित होने पर ही प्रधान पर ऐसा गम्भीर आरोप लगाया जाना चाहिए 
क्योंकि प्रधान राज्य की प्रतिष्ठा का प्रतिमूर्ति होता है। आशा है, सभा इस संशोधन 
को स्वीकार करेगी। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 6 के प्रस्तावक क्‍या यह चाहते हैं कि उनके 
संशोधन पर मत लिया जाये? 


*एक माननीय सदस्य: नहीं, श्रीमान्‌। 


उपाध्यक्ष: क्या मि. काजी सैयद करीमुद्दीन यह चाहते हैं कि उनके संशोधन 
(नं० 62) पर मत लिया जाय? 


*काजी सैयद करीमुद्दीनः हां, श्रीमान्‌। 


“उपाध्यक्ष: प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना अपना संशोधन नं० 64 पेश कर 
सकते हैं। 


सदस्य महोदय सभा में नहीं हैं इसलिए यह संशोधन पेश नहीं हो रहा है। 


संशोधन 57, 58, और 59 एक ही आशय के हें। श्री जसपतराय 
कपूर अपना संशोधन नं० 57 पेश कर सकते हैं। 


(संशोधन पेश नहीं किया गया।) 


श्री बी.एम. गुप्ते (बम्बई : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव 
उपस्थित करता हूं किः 


“अनुच्छेद 50 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) में ७७ 8 7000७! 
(एक ... सूचना के बाद) शब्दों की जगह ॥ ]68४8 ४४९१ 4 
१४9४8 7000७! (कम से कम सूचना के 4 दिन बाद) शब्द रखे 
जायें।” 


]794 ] भारतीय विधान-परिषद्‌ [28 दिसम्बर सन्‌ 948 ई. 
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प्रावधान का जो वर्तमान रूप है उसमें केवल सूचना का ही उल्लेख है पर 
इसके लिए कोई अवधि नहीं रखी गई है। अगर आप अनुच्छेद 74, 77 और 
56 को पढ़ें जिसमें संसद्‌ के सभापति (चेयरमैन), अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 
तथा राज्य के विधान-मण्डल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रावधान 
किया गया है, तो देखेंगे कि वहां सब जगह 4 दिनों की सूचना की बात कही 
हुई है। कोई कारण नहीं हे, वही व्यवस्था यहां भी क्‍यों न रखी जाये। इसलिए 
मैंने अपने संशोधन में 4 दिनों की सूचना की बात रखी है। आशा है सभा इसे 
स्वीकार करेगी। 


उपाध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य (मि. मोहम्मद ताहिर) जिन्होंने संशोधन नं० 
59 की सूचना दी है, यह चाहते हैं कि उनके संशोधन पर मत लिया जाये? 


*थ्री मोहम्मद ताहिर (बिहार : मुस्लिम): हां, श्रीमान्‌। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 66, 67, 68 तथा 69 समान आशय 
के हैं। इनमें से नं० 67 को पेश किया जा सकता है। यह डॉ. अम्बेडकर के 
नाम में हे। 


*गाननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बई ; जनरल): मैं यह प्रस्ताव 
रखता हूं कि: 


“अनुच्छेद 50 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) में “5प9007०व ४ए! 
(समर्थन “४४ किया हो) शब्दों के स्थान पर $885860 ४७ए & 
7रधयुंणतए ०१ (का पारण "४४ बहुमत ने “““) शब्द रखे जायें।” 


“उपाध्यक्ष: अब संशोधन नं० 66 आता है, जो मि. मोहम्मद ताहिर और 
मि. सैयद जाफर इमाम के नाम में हे। 


*भ्री मोहम्मद ताहिरः मैं इस पर विचार या बहस करना चाहता हूं। मेरा 
संशोधन डॉ. अम्बेडकर के संशोधन से सर्वथा भिन्‍न है। ये दोनों एक आशय के 
नहीं हैं। 

*उपाध्यक्ष: इस पर मत नहीं लिया जा सकता है। जब विस्तारपूर्वक 
वादानुवाद होने लगे तो उस समय आप भी अपनी बात कह सकते हैं। मेरी समझ 
से यही ज्यादा अच्छा होगा। 
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संशोधन नं० 68 मि. नजीरुद्दीन अहमद के नाम में हे। क्या आप चाहते 
हैं कि इस पर मत लिया जाये? 


*थ्री नजीरुद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): हां, श्रीमान्‌। 


“उपाध्यक्ष: यह संशोधन तो डॉ. अम्बेडकर के संशोधन से मिलता हुआ 
दिखाई देता है। इसके बाद आता है संशोधन नं० 69, जो मि. काजी सैयद 
करीमुद्दीन के नाम में है। क्या आप चाहते हैं इस पर मत लिया जाये? 


*काजी सैयद करीमुद्दीनः नहीं, श्रीमान्‌। 


*उपाध्यक्ष: इसके बाद मेरी सूची में दूसरा संशोधन है नं० 70 का, जो 
कि काजी सैयद करीमुद्दीन के नाम में है। 


*काजी सैयद करीमुद्दीनः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि: 


“अनुच्छेद 50 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के बाद निम्नलिखित नया 
खण्ड जोड़ा जाये; 
4५6७)0.6 76७॥॥8४ शाह] 068 977९३व6व एए ॥86 (प्रार्श 7ंपडछ॥0०0९ ० 


6 8प97९॥॥6 (70प6४ जञ056 662८807 0०7 (6 
ध्वागांडडांणञ!फ 0 ढएशवशा०6 हो 06 79). 7 


[(ग) बैठक का सभापतित्व सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश करेगा 
और इस सम्बन्ध में कि साक्ष्य स्वीकार्य है या नहीं, उसका निर्णय 
अन्तिम होगा।] 


अनुच्छेद 50 में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रधान पर 
प्राभियोग के लिए जो बैठक होगी, उसका सभापतित्व कौन करेगा। इसलिए मैंने 
एक उपखण्ड और जोड़ने का यहां प्रयास किया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी 
बैठक का सभापतित्व सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश करेगा। अगर यह 
संशोधन न स्वीकार हुआ तो उस हालत में, मैं समझता हूं कि ऐसी बैठकों का 
सभापतित्व संसद्‌ के अध्यक्ष या उप-प्रधान को करना होगा। स्पष्ट है कि 
उप-प्रधान के सम्बन्ध में आपत्ति की जा सकती है क्योंकि प्रधान के हटाये जाने 
पर सम्भवत: वही उस पद पर आसीन होंगे। और ऐसी बैठकों के सभापतित्व 
के लिए अध्यक्ष को भी अनुमति नहीं दी जा सकती है क्‍योंकि वह साधारणतः 
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[काजी सैयद करीमुद्दीन] 


बहुमत वाले दल से ही चुना जाता है। और जब प्रधान पर प्राभियोग चलेगा तो 
स्वभावत: देश में इतनी राजनैतिक उत्तेजना फैल जायेगी कि अध्यक्ष अथवा 
उप-प्रधान में लाजमी तौर पर एक परिवर्तन आ जायेगा जो ऊपर से न दिखाई 
देगा। इसमें शक नहीं कि भारतवर्ष और इंग्लैण्ड में ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे 
जब कि अध्यक्ष और उप-प्रधान ने सभा की परम्परागत उच्च मर्यादा का ही 
पालन किया है, किन्तु ऐसे समय पर जरूरत सिर्फ इसी बात की न होगी कि 
न्याय किया जाये, बल्कि यह भी आवश्यक होगा कि जनता को भी यह प्रत्यक्ष 
भास हो कि आप न्याय कर रहे हैं। ऐसे गम्भीर काल में, जब कि देश के 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पर प्राभियोग चल रहा हो, यह नितांत आवश्यक है कि न्याय 
करने वाली सभा का सभापतित्व सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश ही करे। 


इस सुझाव का एक और भी कारण है और वह महत्व रखता है। वह कारण 
यह है कि प्रधान पर लगाये गये प्राभियोग के सिलसिले में बहुत से कानूनी 
सवाल खडे होंगे, बहुत से तथ्य के प्रश्न उठेंगे। साक्ष्य के स्वीकार किये जाने 
के सम्बन्ध में भी अनेक सवाल खडे होंगे। शासन की संसदात्मक प्रणाली में यह 
कोई जरूरी नहीं है कि हर सभासद कानूनवेत्ता ही हो या न्यायाधीश ही हो और 
इसमें शक नहीं कि ऐसे मामलों में कानून सम्बन्धी तथा तथ्य सम्बन्धी गूढ़ प्रश्न 
उपस्थित होंगे, साक्ष्य की स्वीकृति का प्रश्न खड़ा होगा और ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों 
के सम्बन्ध में निर्णय देना मामूली आदमी के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। 
अफवाह के आधार पर या केवल सुनी हुई बात के आधार पर ही अनाड़ी 
आदमी प्रधान पर प्राभियोग लगा सकता है। इस बात का निर्णय देने के लिये कि 
अमुक साक्ष्य स्वीकार किया जाये या नहीं, यह बहुत ही आवश्यक है कि ऐसी 
बैठकों का सभापतित्व ऐसा व्यक्ति करे जो कानूनी बुद्धि रखता हो और जिसे 
कानून संबंधी विविध बातों का अनुभव हो। इसलिए मेरा कहना यह है कि ऐसी 
बैठकों के सभापतित्व के लिए हमें सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश से 
ही अनुरोध करना चाहिए जो साधारणत: सार्वजनिक जीवन से सदा तटस्थ रहा 
करता है। अमेरिका के विधान में इसी आशय का एक प्रावधान रखा गया है। 
दूसरे विधानों से हम केवल ऐसे ही प्रावधानों को ले रहे हैं जो हमारे प्रयोजन के 
लिए उपयुक्त हैं और ऐसे प्रावधान जो अनुकूल हें, उन्हें हम नहीं रख रहे हें 
यद्यपि वह हमारे लिए बडे ही हितकर हें। में डॉ. अम्बेडकर से आग्रह करूंगा 
कि वह इस संशोधन को अवश्य ही विधान में स्थान दें, विशेषत: इस बात को 
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दृष्टि में रख कर कि जब देश में राजनैतिक आवेश अपनी उग्रता पर रहेगा, उस 
हालत में अध्यक्ष या उप-प्रधान के लिए यह बहुत ही कठिन हो जायेगा कि वे 
अपनी तटस्थता स्थिर रख सकेगे। 

“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 7, 73 और |76 प्रो. के.टी. शाह के 

नाम में हैं। इन्हें एक-एक करके आप पेश कर सकते हें। 

“प्रोफेसर के.टी. शाह: इनमें से क्या में केवल एक को ही पेश कर सकता 

हू? 

“उपाध्यक्ष: आप तीनों को ही पेश कर सकते हें। 

*प्रोफेसर के.टी. शाहः मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमान्‌ किः 

“अनुच्छेद 50 के खण्ड (3) में ९४०० प्र०प४७' (किसी आगार) शब्दों 
के स्थान पर ५96 76०७9]0'8 प्र०प४० (लोक-सभा) , शब्द रखे 
जायें तथा 07 ८8प्56 06 टाक्ा९० ६0 96 ॥7ए९४7 220०१ 8709 
6 /#*€8व4676 शातों] ॥8ए8 06 +204 00 ००]06#&7 ते 0 
७९ #०७०7-९४००४९०१ ४४ 5प८० 77ए९४0 2०४07” (दोषारोप का 
अनुसंधान करायेगा और उस अनुसंधान में उपस्थित होने का तथा 
अपना प्रतिनिधान कराने का प्रधान को अधिकार होगा) शब्द हटा दिये 
जायें।” 

इस संशोधन से खण्ड का क्या रूप हो जायेगा यह मैं पढ़कर सुना देता हूं, 

ताकि सारी बात स्पष्ट हो जाये। खण्ड का संशोधित रूप यह होगा; 

#ए्गञक्ला 8 ढात्रा.ए९ 795 726९7 80 97९४८०९१ एछए 06 प्0प्रड९ ० 
॥6 ?2९०09]6९, ४6 00९४ प्तञ0प्र56९ होधों] पए280789/0९ (6 
लाव्ाए०९. ? 

(जब दोषारोप का पुरोधान लोक-सभा द्वारा किया जा चुके, तब दूसरा आगार 
दोषारोप का अनुसंधान करेगा।) 

अब मैं दूसरे संशोधन को उपस्थित करता हूं जो मेरे नाम में है। मेरा प्रस्ताव 

है कि: 

“अनुच्छेद 50 के खण्ड (3) में ५77९४089॥:९०! शब्द के बाद पूर्णविराम 
का चिह्न रखा जाये।” 

फिर मेरा प्रस्ताव यह है कि: 

“अनुच्छेद 50 के खण्ड (3) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाये: 

(१५30) 77.6 7#€९३8967॥0 89] | 8ए8 06 -20 00 ॥0[0687 धाते $0 


की 


96 #6९97/85९7॥6व 0 8प्टी ॥ए2९802200707. 
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(ऐसे अनुसंधान में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधान कराने का प्रधान 
को अधिकार होगा।) 


मैं पहले एक संशोधन रख चुका हूं, जिसमें कहा गया है कि दोषारोप के 
अनुसंधान का तथा मामले की सुनवाई का अधिकार क्रमश: लोक-सभा तथा 
राज्य-परिषद्‌ को होना चाहिए और यह न होना चाहिए कि दोनों ही आगारों को 
यह अधिकार रहें। इसी संशोधन के अनुरूप मेरा प्रथम संशोधन है, जिसे मैं अभी 
पेश कर रहा हूं। दोषारोप का अनुसंधान दूसरे आगार को करना चाहिए जिसने कि 
दोषारोप का पुरोधान नहीं किया है और अनुसंधान के समय उपस्थित हो कर 
अपनी बात कहने का तथा अपना प्रतिनिधान कराने का प्रधान को अधिकार होना 
चाहिए। कानून-शास्त्र का यह एक प्राथमिक मूलभूत सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति 
के विरुद्ध दोषारोप किया गया है, उसे यह अधिकार प्राप्त है, कि विचारक के 
समक्ष अपनी बात कहे। उसे यह भी अधिकार है, अनुसंधान के समय अथवा 
मामले की सुनवाई के समय योग्य एवं समुचित कानूनी सलाहकारों के जरिये वह 
अपना बचाव कर सके। इसीलिए तो इस संशोधन के द्वारा प्रधान को अपनी बात 
कहने का अधिकार दिया गया है और एक अतिरिक्त खण्ड रखकर निर्दिष्ट रूप 
से यह अधिकार दिया गया है, न कि इसे पहले के खण्ड में शामिल किया गया 
है जिसमें इस अधिकार के अलावा और भी कई बातों का उल्लेख है। सत्ता प्राप्त 
जनता को प्रधान पर दोषारोप करने का अधिकार है और मेरी राय में इस 
अधिकार पर कोई आंच न आनी चाहिए। इसी तरह प्रधान को भी दोषारोप के 
अनुसंधान के समय उपस्थित होकर अपनी बात कहने का तथा अपना प्रतिनिधान 
कराने का अधिकार प्राप्त हे और इसका यहां स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इन 
दोनों ही बातों को एक साथ मिलाकर न रखना चाहिए बल्कि इन्हें अलग-अलग 
खण्ड में रखना चाहिए, ताकि जाप्ते के सम्बन्ध में किसी भी शक की गुंजाइश 
न रहे। अत: इस संशोधन को उपस्थित करने में मेरा अभिप्राय यही है कि जांच 
के सम्बन्ध में कोई अस्पष्टता न रह जाये और किसी भी अगर मगर की गुंजाइश 
न रह जाये, जिसे वकीलों की चातुरी पेश कर सके या जिसका कि दलबंदी के 
आवेश में सहारा लिया जा सके। इसलिए सभा का और समय न लेकर मैं इन 
संशोधनों को स्वीकार करने की सभा से सिफारिश करता हूं। 
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“उपाध्यक्ष: बाद के तीन संशोधन, जो एक सिलसिले में रखे गये हैं, वह 
हैं नं० 72, 74 तथा 75। 
(ये संशोधन नहीं पेश किये गये।) 
संशोधन नं० 77, 778 तथा 79 एक ही आशय के हैं। इनमें से 
संशोधन नं० 77 को उपस्थित किया जा सकता है। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं प्रस्ताव रखता हूं कि: 


“अनुच्छेद 50 के खण्ड (4) में (85860, 5प070004०१ ४७४! शब्दों के 
स्थान पर 888९0 ७ए 8 772[०४४ए ०/ शब्द रखे जायें।” 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 78 मि. मोहम्मद ताहिर तथा सैयद जाफर इमाम 
के नाम में है। 


(मि. मोहम्मद ताहिर बोलने के लिए उठे।) 


क्या आप चाहते हैं कि इस पर मत लिया जाय? विस्तृत रूप से जब इस 
पर वाद-विवाद हो, उस समय आप जो कुछ भी कहना चाहते हों, कह सकते 
हैं। उस समय मैं आपको इसका अवसर दूंगा। 


*भ्री मोहम्मद ताहिरः मेरे संशोधन का आशय ही बिल्कुल भिन्‍न है। यह 
तो पेश होना चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए। 


“उपाध्यक्ष: 'दो तिहाई' के सम्बन्ध में आप कोई खास सुझाव दे रहे हें। 
अच्छी बात है, आप माइक पर आइये। 

*थ्री मोहम्मद ताहिरः उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं किः 

“अनुच्छेद 50 के खण्ड (4) में ॥00 688 087 ए०-777938 0६४7० 
॥08) 770706787979 ०४0४6 स्रृ०प5७' (आगार के समस्त सदस्यों 
की दो तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा) शब्दों के स्थान पर 
ग्राध्युंणवए 0068 7स्‍070078 09728९70 गत ए०7४7४' (उपस्थित 
तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से) शब्द रखे जायें।” 


मैंने अपना संशोधन इसलिये रखा हे कि प्रावधान का जो वर्तमान रूप है 
अर्थात्‌ जहां दो तिहाई के बहुमत की बात कही गई है, वह गणतंत्रीय भावना से 
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[ श्री मोहम्मद ताहिर] 


बिल्कुल प्रतिकूल है और इसके कारण बहुत-सी कठिनाइयां, अनेक उलझनें पैदा 
हो जायेंगी। मैं सभा के सामने एक बिल्कुल सरल उदाहरण उपस्थित करता हूं। 
मैं समझता हूं कि जिला-बोर्ड के चेयरमैन के सम्बन्ध में यहां प्रत्येक सदस्य को 
यही अनुभव मिला होगा। जिला-बोर्ड का चेयरमैन अपने कृकृत्यों के लिए अपने 
पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता, जब तक कि दो तिहाई सदस्य उसके 
विरुद्ध मत न दें। इस व्यवस्था का परिणाम यह है कि चाहे कितना ही अयोग्य 
या बेइमान चेयरमैन क्‍यों न हो, उसे पद से हटाना बहुत मुश्किल होता है क्‍यों 
कि उसके हाथ में शक्ति होती है और उसका उपयोग करके वह ऐसा प्रबन्ध 
कर लेता है कि दो-तिहाई सदस्य उसके विरुद्ध जायें ही नहीं और एक तिहाई 
से कुछ अधिक को वह सदा अपने पक्ष में बनाये रखता है। इसका परिणाम यह 
होता है कि यद्यपि सदस्यों का बहुमत उसके कारनामों के विरुद्ध है, फिर भी 
उसे पदच्युत करना उनके लिये असम्भव हो जाता है। प्रधान के सम्बन्ध में भी 
यही बात हो सकती हे क्‍योंकि वह अधिकारारूढ रहेगा और उसके विरुद्ध 
प्राभियोग का कोई प्रस्ताव आता है, तो उसे पदच्युत करना सदस्यों के लिए बड़ा 
कठिन होगा। मैं कहता हूं, श्रीमानू, कि हम जो अपना यह विधान बना रहे हें 
उसमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात यही है कि हम इसके प्रत्येक अनुच्छेद को यहां 
केवल बहुमत से ही स्वीकार कर रहे हैं। यह बहुत ही महत्त्व की बात है। तो 
फिर एक प्राधिकारी के सम्बन्ध में, जिसके विरुद्ध प्राभियोग का प्रस्ताव आता है, 
क्यों न सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही उस पर निर्णय किया जाये? 
इसीलिए, श्रीमान्‌, मैंने यह संशोधन रखा है ताकि यह सब कठिनाइयां दूर हो 
जायं। आशा है सभा इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और संशोधन को 
स्वीकार करना ही वह तय करेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सभा के 
समक्ष उपस्थित करता हूं। 


(संशोधन नं. 79 नहीं पेश किया गया।) 


“उपाध्यक्ष: बाद के संशोधन हें नं. 80, 88 और 82 के, जो कि 
मि. नजीरुद्दीन अहमद के नाम में हैं। इनको पेश करने की अनुमति मैं नहीं दे 
रहा हूं। अब संशोधन नं. 83 पेश किया जा सकता है। यह है प्रो. के.टी. शाह 
के नाम में है। 
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*प्रोफेसर के.टी. शाहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं किः 

“अनुच्छेद 50 के खण्ड (4) में '5प८॥ 7#९४०।प४०४ 899॥] शब्दों की 
जगह %6 702866व 79७४076 096 7?609]6%8 '्ि0प्र5९, धातवे व 
8007/०१ 97 ४86 ]8(0९", 878)! शब्द रखे जायें।” 

खण्ड का संशोधित रूप यह होगा: 


“| 88 8 7685प्री। 006 ॥ए6९80 28007 8 7"680]प007 48 [098556व, 
80797007#64 ४ए 70॥ ]688 ऐध्चा] 7'ए0०-7व8 0 06 $0) 
77077 67"8779 ०6 प्र0प्र568 7ए शा ए॥6 ढाा९९ एघ5 
॥ए९878290९व 07 ट8प्र5260 040 08 ॥ए९50890९१, ९८) ४४7६४ 
गरदा 06 ढाधा2897/९९-०९१त ब९६ा7डा 06 68067 988 
छ&60शा इपशाध्रा766, इप्रत॥ #650पा9ता छाती] 96 90866व 
9९०76 076 72९४०9]6४8 प्ि0०प्र&९, ध्यावे ॥ 2800906९१ ७9ए ६76 
]66067%, शा] ॥8ए6 06 शील॑ ण7शा०्माए 06 #€३वशा 
#'0फ कांड 066 88 707 06 85806 ०07 का0॥ ॥76 
#8680प्र707 8 50 0855९4.7 
(यदि अनुसंधान के परिणामस्वरूप, प्रधान के विरुद्ध पुरोधान किये गये 
दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प, दोषारोप का 
अनुसंधान करने या कराने वाले आगार के समस्त सदस्यों की 
दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा पास हो जाता है, तो वह संकल्प 
लोक-सभा के सामने रखा जायेगा और यदि वह सभा उसे स्वीकार 
कर ले तो उसका प्रभाव यह होगा कि उसके पास होने की तिथि से 
प्रधान अपने पद से निष्कासित समझा जायेगा।) 
श्रीमान्‌, मैंने अपने संशोधन के द्वारा एक त्रुटि को दूर करने का प्रयास किया 
है। वह त्रुटि यह है कि दोषारोप का अनुसंधान करने वाला आगार ज्यों ही अपना 
निर्णय दे देगा या ज्यों ही वह प्रस्ताव पास कर देगा, विधानान्तर्गत दी हुई योजना 
के अनुसार, उस प्रस्ताव के पास होते ही प्रधान स्वतः अपने पद से च्युत हो 
जायेगा। अपराधी के प्रति समुचित न्याय हो, यह हम लोगों की भावना है और 
उससे, मेरा ख्याल है कि, यह व्यवस्था मेल नहीं खाती है और खास कर के 
उस हालत में जब कि अपराधी एक सर्वोच्च पदस्थ व्यक्ति हो अथवा अपराध 
ऐसे हों जिनके सम्बन्ध में कि इस तरह का अनुसंधान अपेक्षित हो। 
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[प्रो. के.टी. शाह] 


आखिर पूरी सम्भावना तो इसी बात की है कि ये सभी मामले ऐसे होंगे 
जिनमें राजनीति का ही प्रबल हाथ होगा। ये मामले ऐसे नहीं होंगे जिनमें केवल 
कानून सम्बन्धी प्रश्न या तथ्य सम्बन्धी प्रश्न ही सन्निहित होंगे। बल्कि ये मामले 
ऐसे होंगे जिनमें विशेष रूप से दृष्टिकोण का, अपनी-अपनी राय का ही सवाल 
सन्निहित रहेगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि केवल एक आगार के निर्णय के 
आधार पर ही ऐसा न होना चाहिये कि ऐसे उच्च पदस्थ व्यक्ति को तुरन्त 
निष्कासित कर दिया जाये। 


सभा के समक्ष कतिपय संशोधनों को उपस्थित करने का मुझे मौका मिला 
है और उन सभी में मैंने इसी बात पर जोर दिया है कि एक आगार दोषारोप का 
अनुसंधान करे और दूसरा आगार मामले की सुनवाई करे; एक आगार अगर 
दोषारोप करता है तो दूसरे आगार को उन आरोपों के सत्यासत्य का विवेचन 
करना चाहिए। इस बात को देखते हुए मेरी समझ से यह नितान्त आवश्यक हे 
बल्कि यों कहिए कि यही उचित और सही है कि प्रधान के निष्कासन के लिए 
केवल इतना ही अपेक्षित न हो कि वह दोषी पाया जाय और मामले की सुनवाई 
करने वाला आगार इस आशय का प्रस्ताव पास कर दे। बल्कि उसके निष्कासन 
के लिए यह भी अपेक्षित होना चाहिए कि दूसरा आगार भी जब उस प्रस्ताव का 
समर्थन कर दे तभी वह अपने पद से च्युत समझा जाये। 


*शथ्री तजम्मुल हुसैनः दूसरा आगार जिसने कि दोषारोप किया है? 


“प्रोफेसर के.टी. शाहः हां, जिसने दोषारोप किया है। इस तरह आप देखेंगे, 
संशोधन में मूल अनुच्छेद वाली ही व्यवस्था रखी गई, पर जूरा परिवर्तित रूप में। 
यानी इस कार्रवाई के सम्बन्ध में दोनों आगारों का, या यों कहिए कि संसद्‌ का 
एक मत होना जरूरी रखा गया है। यह कार्रवाई समूचे विधान-मण्डल की 
कार्रवाई समझी जाये और अन्ततोगत्वा यह कहना होगा कि यह कार्रवाई सत्ता 
प्राप्त जनता ने की है और अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। 


मैं नहीं समझता कि इस व्यवस्था से कोई ऐसी बाधा पहुंचती हे जिससे 
समुचित रूप से न्याय न किया जा सके या उसमें देर हो। निश्चय ही, विलम्ब 
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करने के लिए या वक्‍त टालने के लिए यह व्यवस्था नहीं अपनाई जा रही है। 
इसके पक्ष में जो बात बहुत दृढ़तापूर्वक कही जा सकती है, वह यह है कि इससे 
इस बात का एक और मौका मिल जाता है कि लोगों के राजनैतिक आवेश शान्त 
हो जायें और सम्बन्धित व्यक्ति को समुचित निर्णय मिल सके या कम से कम 
अपने पक्ष का प्रतिपादन करने का ही उसे मौका मिल सके, जो कि अन्यथा उसे 
नहीं उपलब्ध हो सकता है। 


मैं विशेष करके चिन्तित इस बात के लिए हूं कि मामले की सुनवाई का 
अधिकार--और कम से कम मेरी योजना के अनुसार-ऊपर वाले आगार को 
प्राप्त है जो कि अपेक्षाकृत एक छोटी सभा होगी और जिसमें विशेष हितों के तथा 
विभिन्‍न प्रादेशिक घटकों यानी इकाइयों के ही प्रतिनिधि होंगे और इसलिए उस 
आगार में तो लोक-मत का सीधा प्रतिनिधान नहीं रहेगा। इसलिए, इस सम्बन्ध 
में उस सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव तुरन्त अमल में नहीं लाया जाना चाहिए, बल्कि 
जनता के प्रतिनिधियों को एक और मौका मिलना चाहिए कि इस सम्बन्ध में वही 
अपना अन्तिम निर्णय दें। 


चाहे आप इसे प्रविलम्ब के रूप में समझें, या राज्य से प्राप्त क्षमा के रूप 
में समझें-इसके लिए ठीक-ठीक क्या कहूं यह नहीं सोच पाता हूं-पर मेरी राय 
में ऐसा करके आप इस बात के लिए एक और मौका देंगे कि वास्तविक न्याय 
हो और यह न होने पाये कि क्षणिक आवेश या राजनीतिक तनातनी के कारण 
यही न्याय न हो सके। इसलिए मैं तो सभा से कहूंगा कि ऐसा करने में अगर 
हम भूल भी कदाचित्‌ कर रहे हैं तो वह भूल न्याय तथा बन्धुता के पक्ष में होगी 
और इसलिए मैं कहूंगा कि यह संशोधन स्वीकृत होना चाहिए। 


(संशोधन नं० 84 नहीं पेश किया गया।) 
“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 85 मि. नजीरुद्दीन अहमद! 
*भ्री नजीरुद्दीन अहमद: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि: 


“अनुच्छेद 50 के खण्ड (4) में (806 ०० एगरांट7” शब्दों की जगह 
47776 ए)०7' शब्द रखे जायें। 
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यह एक आवश्यक संशोधन है, श्रीमान्‌। इसके स्वीकार होने से गतिरोध की 
अवस्था न उत्पन्न होने पायेगी। आशा है, माननीय सदस्यगण मेरी बात को ध्यान 
से सुनने की कृपा करेंगे। डॉ. अम्बेडकर मेरी बात नहीं सुन रहे हें। 


*थ्री तजम्मुल हुसैनः समूची सभा आपकी बात सुन रही है। 


*शथ्री नजीरुद्दीन अहमदः समूची सभा भले इसे माने, पर जब तक डॉ. 
अम्बेडकर इसे नहीं मानते, समूची सभा का मान लेना भी कोई माने नहीं रखता। 
( बाधा) 


“उपाध्यक्ष: यह कहना तो, मेरी समझ से, प्रकारान्तर से उनकी निनन्‍्दा करना 
है। ( बाधा) 
*थ्री तजम्मुल हुसैनः हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। ( बाधा) 


*भ्री एच.वी. कामत (मध्यप्रान्‍्त और बरार : जनरल): यह कहना क्‍या 
नियमानुकूल है, श्रीमान्‌? 

*भ्री नजीरुद्दीन अहमद: मैं इसे वापस लेता हूं। अब संशोधन नं० 85 
को मैं पेश करता हूं। मैं इस संशोधन को बहुत ही महत्त्वपूर्ण समझता हूं और 
चाहता हूं कि सभा मेरी बात ध्यान से सुने। इसका सम्बन्ध है प्रधान पर चलाये 
गये प्राभियोग से। यह कहा गया है कि प्रधान के विरुद्ध लगाये गये दोषारोप की 
सिद्धि को घोषित करने वाले प्रस्ताव को ज्यों ही सम्बन्धित आगार पास कर देता 
है- यहां मेरा संकेत हे अनुच्छेद 50 के खण्ड (4) की ओर---तो इसका प्रभाव 
यह होगा कि उसी तिथि से जब कि प्रस्ताव पास हुआ, प्रधान अपने पद से 
निष्कासित समझा जायेगा। मेरा कहना है, श्रीमान्‌, कि इससे तो गतिरोध की दशा 
उत्पन्न हो जायेगी। एक दूसरे अनुच्छेद में यानी अनुच्छेद 54 के खण्ड (॥) में 
यह कहा गया है कि प्रस्ताव द्वारा ज्यों ही प्रधान निष्कासित होगा उसी दिन से 
उसके स्थान पर उप-प्रधान आसीन हो जायेगा। यहां अर्थात्‌ अनुच्छेद 54 () 
में यह भी कहा गया है कि उप-प्रधान प्रधान के स्थान पर तब तक कार्य करेगा, 
जब तक कि नया प्रधान अपने पद्‌ पर आसीन न हो जाये। इस अनुच्छेद के 
सम्बन्ध में भी एक संशोधन आया है, जिसकी संख्या है 207 । मेरा कहना हे, 
श्रीमान्‌, कि प्रधान को अगर हटाया जाता है तो वह उस समय से पदच्युत समझा 
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जायेगा, जब कि तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पास हुआ है न कि उस दिन से जिस दिन 
कि प्रस्ताव पास हुआ है। मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में इस 
परिस्थिति पर विचार करे। मान लीजिए, अनुच्छेद के खण्ड (4) के अधीन 
अधिकृत आगार ने इस सम्बन्ध में | बजे प्रस्ताव पास किया और फिर इसी 
अनुच्छेद के अनुसार प्रधान उसी दिन से अपने पद से च्युत कर दिया जाता है, 
जिस दिन कि प्रस्ताव पास हुआ। अब मैं पूछता हूं कि उस दिन प्रस्ताव के पास 
होने के पहले यानी | बजे से पहले प्रधान ने जो काम किये होंगे उनके सम्बन्ध 
में क्या होगा? हो सकता है कि प्रधान ने उसी दिन प्रातःकाल, विधान के अधीन, 
सदच्यस्कृत्यस्थिति की घोषणा कर दी हो, हो सकता है कि किसी विधेयक पर 
उसने उस दिन सवेरे अपनी स्वीकृति दी हो; हो सकता है कि उस दिन | बजे 
से पहले उसने संघ-न्यायालय के लिये किसी को न्यायाधीश नियुक्त किया हो, 
हो सकता है उसने अपनी पदच्युति से पहले किसी मन्त्रिमण्डल को बरखास्त या 
नियुक्त किया हो। अगर हम इस खण्ड (4) को इसी रूप में रहने देते हैं, तो 
इससे यह होगा कि इसके अनुसार प्रधान उसी दिन से पदच्युत समझा जायेगा 
जिस दिन कि प्रस्ताव पास हुआ है अर्थात्‌ व्यतीत मध्य रात्रि से ही वह पदच्युत 
समझा जायेगा। ऐसी दशा में, मैं पूछता हूं कि उन कार्यों के सम्बन्ध में क्‍या होगा 
जिन्हें कि प्रधान ने उस महत्वपूर्ण दिवस पर, अपने निष्कासन से पहले सम्पादित 
किया हो? इसलिये मेरा कहना है, श्रीमान्‌, कि प्रधान की पदच्युति या उसके 
निष्कासन, का सम्बन्ध उस समय से होना चाहिए जब कि तत्सम्बन्धी प्रस्ताव 
पास हुआ है। अन्यथा यह होगा कि उसी दिन से उप-प्रधान उसके स्थान पर आ 
जायेगा। उस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि जिस दिन प्रधान निष्कासित होगा 
उसी दिन से उसका स्थान रिक्त हो जायगा। इसका मतलब यह हुआ कि 
निष्कासन के पहले ही वह निष्कासित समझा जायेगा। इस अवस्था में मान 
लीजिये उप-प्रधान यह कहता है कि मैं तो उस दिन के प्रातःकाल से ही प्रधान 
हूं जिस दिन कि प्रधान निष्कासित किया गया है। अगर वह उस दिन के 
प्रातःकाल से ही अपने को प्रधान मान बैठता है तो इसका क्‍या नतीजा होगा? वह 
यह कहता है कि प्रधान के स्थान पर मैं प्रातःकाल से ही आसीन हूं और प्रधान 
यह कहता है कि | बजे से पहले तो मैं ही नियमानुसार प्रधान के रूप में कार्य 
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कर रहा था। ऐसी सूरत में क्या होगा? इसलिये मेरा यह कहना है, श्रीमान्‌, कि 
इस अनुच्छेद में यह रखना “कि प्रधान प्रस्ताव पास होने के दिन से ही पदच्युत 
समझा जायेगा” बड़ा दुःखद होगा। इससे बड़ी जटिलता उत्पन्न हो जायेगी। इससे 
वैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो जायेगा; फिर शायद संधान-न्यायालय को इस 
सम्बन्ध में निर्णय देना पड़ेगा और उसके सामने कोई प्रामाणिक कागज्ञात न होंगे; 
न समय, तिथि आदि का विवरण होगा। ऐसी हालत में, सहज बुद्धि तो यही 
कहती है कि प्रधान उस वक्‍त तक अपने पद पर आसीन समझा जायेगा जब तक 
कि प्रस्ताव पास होते ही वह निष्कासित न हो जाये। ज्यों ही प्रस्ताव पास होगा 
प्रधान अपने पद पर न रह जायेगा; किन्तु प्रस्ताव पास होने तक तो उसके सभी 
कार्य वैध समझे जायेंगे। इस प्रयोजन के लिए यह संशोधन आवश्यक है। मूल 
अनुच्छेद में कहा गया है कि जिस दिन कि वह निष्कासित होगा, उस दिन से 
ही वह पदच्युत समझा जायेगा किन्तु संशोधन में यह कहा गया है कि वह उस 
समय से अपदस्थ समझा जायेगा जब कि प्रस्ताव पास हुआ है। इसी आशय का 
संशोधन अनुच्छेद 54 के सम्बन्ध में भी रखा गया है। अनुच्छेद 54 में कहा गया 
है कि उप-प्रधान उस तिथि तक प्रधान के रूप में कार्य करेगा जब तक कि नया 
प्रधान न नियुक्त हो जाये। वस्तुतः यहां भी समय का ही उल्लेख होना चाहिए, 
तिथि का नहीं। यहां भी यही होना चाहिए कि उप-प्रधान उस समय तक प्रधान 
के रूप में कार्य करेगा जब तक कि नया प्रधान न प्रधान न निर्वाचित हो जाये। 
अगर हम समय की बात छोड़ कर समूचे दिन का उल्लेख करते हैं तो इससे 
जटिलताएं पैदा होंगी। सभा को इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए और इसे 
स्वीकार करना चाहिये। उस दिन अपने निष्कासन के समय से पहले प्रधान ने 
जो काम किये होंगे, उनकी वैधानिकता का प्रश्न बड़ी अड॒चनें पैदा कर देगा। 


*श्री तजम्मुल हुसैन: एक औचित्य प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट करने के 
लिए मैं खड़ा हो रहा हूं, श्रीमान्‌। जब मि. नजीरुद्दीन अहमद अपना संशोधन पेश 
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कर रहे थे तो उन्होंने खुद कहा कि वह सभा या सभाध्यक्ष को सम्बोधित करके 
नहीं बोल रहे हैं बल्कि डॉ. अम्बेडकर से कह रहे हैं कि वह अन्य काम में 
व्यस्त हैं। अब सवाल यह है कि सदस्य जब यहां अपना वक्तव्य देता है तो वह 
सभाध्यक्ष को, सभा को ही सम्बोधित करके बोलता है न कि किसी सदस्य 
विशेष को, जो विधेयक का कर्त्ताधर्त्ता रहता है। इसलिए मेरा कथन है कि आपको 
चाहिए कि आप मि. नजीरुद्दीन अहमद को इस बात का दोषी करार दें कि 
उन्होंने सभा का तथा सभाध्यक्ष का अपमान किया है। अगर आप उनको दोषी 
पाते हैं तो उन पर सभा को दोषारोप करना चाहिये जैसा कि इस अनुच्छेद 50 
के अधीन प्रधान पर किया जा सकता है। चूंकि अभी दूसरी सभा निर्मित नहीं 
हुई जो कि उनके विरुद्ध दोषारोप का पुरोधान करे। यही सभा उनके विरुद्ध 
लगाये गये दोषारोप की सुनवाई कर सकती है, क्योंकि यह सर्वसत्ता सम्पन्न है। 
हम ही लोग उनके विरुद्ध लगाये गये दोषारोप की सुनवाई करेंगे और आपकी 
ही अध्यक्षता में यह सुनवाई होगी। माननीय सदस्य ने जानबूझ कर यह कहा हे 
कि वह सभा या सभाध्यक्ष से नहीं बोल रहे हें, इसलिये सभाध्यक्ष का तथा सभा 
का अपमान करने के वह दोषी हैं। मैं, इस सम्बन्ध में आपका निर्णय चाहता हूं। 


“उपाध्यक्ष: समुचित रूप से विचार कर लेने के बाद मैं इस पर निर्णय 
दूंगा। आवेश में आकर मैं कुछ नहीं करना चाहता। 


*अ्री नजीरुद्दीन अहमद: में किसी सदस्य विशेष को सम्बोधित करके नहीं 
बोल रहा था। मैं तो केवल इस बात पर जोर दे रहा था कि सभा का जो 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य है उसे ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुनना चाहिए। 


*उपाध्यक्ष: अब हम दूसरे संशोधन को लेते हैं जिसकी संख्या है 86 । 
“प्रोफेसर के, टी. शाह: उपाध्यक्ष महोदय, सविनय मैं यह प्रस्ताव रखता 
हूंकि 
“अनुच्छेद 50 के खण्ड (4) के अन्त में कर छठ प्0पछ68 ० 
7४४४ 7९०॥7 शब्द जोड़ दिये जायें।” 
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[प्रोफेसर के.टी. शाह] 


इन शब्दों के रखने पर संशोधन का रूप यह होगा--मैं आरम्भ की चार 
पंक्तियां नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि उन्हें पहले ही पढ़ चुका हूं--अन्तिम दो पंक्तियां 
इस तरह होंगी: 


नजारा #680फाफणा शाधों #8ए8 776 ९ 0 #९7०एणा7४ (76 
छ्डांवेशा। 707 भांड 06086 85 70०7 प6 906 ० शगांदा 
+6 #680]प007 48 929888608 ४9ज 9007 फ्ल0प्र568 0० 
॥ 2 ॥ 0॥2॥॥/ 2) 00 


(उस संकल्प का प्रभाव यह होगा कि दोनों आगारों द्वारा उसके पास किये 
जाने की तिथि से प्रधान अपने पद से निष्कासित समझा जायेगा।) ” 


इस समय मैं आपको यहां का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सदस्य समझता हूं न कि 
मसौदा-समिति के अध्यक्ष को। इसलिए आपकी मार्फत ही मैं सभा से अपनी 
बात कहूंगा और आशा है सभा उन तर्कों को, जिन्हें मैं यहां उपस्थित करने जा 
रहा हूं, सहानुभूतिपूर्वक सुनेगी। सभा के अन्य सभी सदस्यों को मैं समान महत्त्व 
देता हूं। 

जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि वह संकल्प जिसके द्वारा दोषारोप 
सिद्ध घोषित किया जाता है, वह दोनों ही आगारों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए न 
कि केवल एक आगार द्वारा ही। मैंने अपने संशोधनों में यह कहा है कि एक 
आगार को दोषारोप का पुरोधान करना चाहिए और दूसरे आगार को उसकी 
सुनवाई करनी चाहिए. और एक संकल्प (प्रस्ताव) पास करके अपना फैसला 
देना चाहिए। वह संकल्प, फिर अन्त में दूसरी सभा द्वारा भी समर्थित होना 
चाहिए। 


मैं यह कहता आ रहा हूं कि जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, समुचित रूप 
से न्याय न हो सकेगा। इसलिए न्याय तथा औचित्य के हित में, संशोधनों के 
परिणामस्वरूप जिन्हें मैं यहां पहले पेश कर चुका हूं, यह संशोधन आना ही 
चाहिए। सम्बन्धित संकल्प दोनों ही आगारों द्वारा पास होना चाहिए और यह उसी 
दिन प्रभाव में आना चाहिए जब कि दूसरे आगार ने, यानी जिसने कि प्राभियुक्त 
प्रधान के मामले की सुनवाई न की हो, वह भी सुनवाई करने वाले अन्य आगार 
के साथ-साथ इसे पास कर दे। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 87 । 
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*काजी सैयद करीमुद्दीनः उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मेरे नाम में है उसे 
मैं उपस्थित करता हूं। संशोधन यह हे: 


“कि अनुच्छेद 50 के खण्ड (4) के अन्त में निम्नलिखित अंश जोड़ दिया 
जाये: 


च्गवक शात्रोी] 000"806 88 8 तींडव॒पद्यागिल्व707 00 ॥00 गत शा ०05 
धाए "68 ण0०70प्र%, 7'प्रढ 0" 9707 प्रात पी फावाद्या 


एक्नाणा. 


(और इसका प्रभाव यह होगा कि भारतीय संघ के अधीनवर्ती किसी भी 
सम्मान, विश्वास या लाभ के पद के लिए वह निर्योग्य समझा 
जायगा।) ” 


अनुच्छेद 50 के खण्ड (4) में यह तो कहा गया है कि अनुसंधान के 
फलस्वरूप अगर दोषारोप सिद्ध हो जाता है और इस सिद्धि को घोषित करने 
वाला प्रस्ताव पास हो जाता हे, तो प्रधान अपने पद से निष्कासित हो जायेगा। 
किन्तु खण्ड (4) इसके लिए कोई निर्योग्यता नहीं लागू करता है। इसलिए मैंने 
यह संशोधन रखा है कि अनुसंधान के फलस्वरूप दोषारोप यदि सिद्ध घोषित 
होता है तो प्रधान अपने पद से हटा दिया जायगा और इसके फलस्वरूप उस पर 
यह नियोंग्यता लागू होगी कि वह सम्मान, विश्वास या लाभ का कोई भी पद जो 
कि भारतीय संघ के अधीन होगा उसे न धारण कर सकेगा। आशा है सभा इसे 
स्वीकार करेगी 


(संशोधन नं० 88 और 89 नहीं पेश किए गये।) 
*उपाध्यक्ष: अब इस अनुच्छेद पर विस्तारपूर्वक बहस की जा सकती हेै। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास : जनरल): इसके पहले कि इस 
अनुच्छेद पर विस्तारपूर्वक वादानुवाद की आप अनुमति दें, मैं श्री शंकरराव देव 
के संशोधन नं० 60 के सम्बन्ध में एक छोटा-सा संशोधन रखना चाहता हूं 
ताकि उनके संशोधन का स्वरूप ठीक हो जाये। उस संशोधन में यह कहा गया 
है कि “गा6-०िप॥ एणी.6 ६0] 77९7706780779 ० [॥06 प्त0प्र&७” शब्द 
बदले में रखे जायें। किन्तु सही रूप में यह यों होगा कि “076-0प्राह॥ ०४06 
॥008] एप्र70९7 ०77070078” श्री शंकरराव देव के संशोधन को अगर सभा 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


स्वीकार कर लेती है, तो उस हालत में यह छोटा-सा संशोधन जिसका मैं सुझाव 
दे रहा हूं वह बहुत आवश्यक हो जायगा। यदि आप यह समझते हों कि अनुच्छेद 
पर विस्तृत बहस की अनुमति देने से पहले यह संशोधन पेश हो जाना चाहिए 
तो इसे अभी पेश किया जा सकता हेै। 


“उपाध्यक्ष: क्या सभा इस बात की अनुमति देती है कि अर्थ को और स्पष्ट 
करने के लिए यह संशोधन पेश किया जाये? 


“माननीय सदस्यगणः हां। 


“उपाध्यक्ष: तब, श्री कृष्णमाचारी, जाप्ते के तौर पर आप इसे उपस्थित कर 
सकते हैं। 


*शभ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः मेरा प्रस्ताव यह है कि: 


“ श्री शंकरराव देव द्वारा उपस्थित संशोधन नं० 60 में (०7स्‍०-०िप्रत ० 
॥6 4008) 7707767/8॥779 ०६06 प्र०प७०! शब्दों के स्थान पर 
45076-0प्राव।॥ 0006 (008) एप्र70०/ 0०0 7707706/8' शब्द रखे 
जायें।” 

*उपाध्यक्ष: अब इस अनुच्छेद पर श्री कामत अपनी राय जाहिर कर सकते 

हैं। 

*भ्री एल, कृष्णास्वामी भारती (मद्रास : जनरल): उस हालत में अनुच्छेद 

50 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) में थोड़ा परिवर्तन करना आवश्यक है। 
इस उपखण्ड में कहा गया है कि “प्रा]658 डपदी #6850प्प07 988 96९7 
8प9700464 ४७ए 700 688 पएध्या। एए़0-ग्रा7व5 00809 7रशा0०७४॥79 
0०॥76 प्रृ०प४७' (इस संकल्प का समर्थन उस आगार के समस्त सदस्यों की 
दो तिहाई से अन्यून संख्या ने न किया हो) यहां भी यही बात आती है और इस 
उपखण्ड में भी आवश्यक परिवर्तन होना चाहिए। 


“उपाध्यक्ष: श्री कामत! 


*शथ्री एच.वी. कामतः उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद 
है, क्योंकि इसमें भारतीय संघ के प्रधान के विरुद्ध प्राभियोग लगाने और उसे 
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निष्कासित करने के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। किसी मामूली मुकदमे में, 
किसी फौजदारी के मुकदमे में न्‍्यायाधिकरण की अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी 
एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बड़े ही शुद्ध हृदय का होता है और जिससे यह 
आशा की जाती है कि वह पक्षपात-शून्य रहेगा। आशा है कि भारतवर्ष में हम 
लोगों को इस अनुच्छेद का सहारा लेने की कभी आवश्यकता ही न पड़ेगी और 
हमारे सभी प्रधान सदा वैज्ञानिक मार्गों पर ही चलेंगे और प्राभियोग से वह सदा 
ऊपर ही रहेंगे। किन्तु फिर भी, श्रीमान्‌, हमें मानवी दुर्बलताओं के विरुद्ध कुछ 
न कुछ व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी और यही कारण है कि अपने विधान में 
हमें ऐसा अनुच्छेद रखना पड़ रहा है। किन्तु जब भारतीय गणतंत्र के प्रधान पर 
विधान के उल्लंघन का दोषारोप किया जाये और उस मामले की सुनवाई हो तो 
उस स्थिति के लिए यह नितान्त आवश्यक है, परम वांछनीय है कि इस सम्बन्ध 
में अनुसंधान करने वाली सभा का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति बनाया जाये तो परम 
शुद्ध हो, जो पूर्णतः पक्षपात-शून्य हो और राजनैतिक दलबंदी से ऊपर हो। इस 
दृष्टि से मि. काजी करीमुद्दीन का संशोधन महत्त्व रखता है। अनुच्छेद में कहा 
गया है--मेरा संकेत है इस अनुच्छेद के खण्ड (3) की ओर--कि जब दोषारोप 
का पुरोधान संसद्‌ के किसी आगार द्वारा इस प्रकार किया जा चुके तब दूसरा 
आगार उस दोषारोप का अनुसंधान करेगा या करायेगा। सम्भव है दूसरा आगार 
दोषारोप का स्वयं अनुसंधान करे या हो सकता है वह उसके लिए एक 
न्‍्यायाधिकरण (७9००४) नियुक्त कर दे जिसमें कुछ तो उस आगार के ही 
सदस्य हों और कुछ बाहर के लोग हों। किन्तु इन दोनों ही सूरतों में यह बहुत 
जरूरी है कि दोषारोप का अनुसंधान करने वाले आगार को अध्यक्ष की अध्यक्षता 
में प्राभियोग सम्बन्धी कार्यवाही न की जाये। मान लीजिए कि उत्तर आगार 
(एएए7०/ प्र०प४७) ने दोषारोप का पुरोधान किया और अवर आगार ([.0छ९7" 
प्र००७७) दोषारोप का अनुसंधान करता है। अब स्थिति क्या होगी? अवर आगार 
की अध्यक्षता उसका अध्यक्ष करता है तो क्या लोक-सभा अर्थात्‌ अवर आगार 
का अध्यक्ष ही प्राभियोग सम्बन्धी कार्यवाही के समय अध्यक्षता करेगा? अध्यक्ष 
प्राय: पार्टी का ही आदमी होता है और प्रधान पर अतिक्रमण के लिए प्राभियोग 
लगाया जाता है प्रायः उसी सूरत में जब कि प्रधान और अधिकारारूढ दल के 
बीच किसी बात को लेकर संघर्ष पैदा हो जाता है। ऐसी अवस्था में स्वाभाविक 
है कि अध्यक्ष से, जो कि उस दल का ही सदस्य होगा, आप यह आशा नहीं 
कर सकते कि वह उस मामले में पक्षपात-शून्य रहेगा और अपना हृदय पूर्णतः 
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[ श्री एच.वी. कामत] 
शुद्ध रखेगा। अब मान लीजिए कि अवर आगार ने दोषारोप का पुरोधान किया हे 
और उत्तर आगार उसका अनुसंधान करता है। अनुच्छेद का जो वर्तमान स्वरूप 
है उसके अनुसार उप-प्रधान कार्यवाही की अध्यक्षता करेगा। किन्तु हमें यह 
ख्याल रखना होगा, श्रीमान्‌ू, कि मानव एक ऐसी प्राणी है जिसमें कमजोरियां रहती 
ही हैं। हो सकता है कि उप-प्रधान के मन में यह विचार उत्पन्न हो कि प्रधान 
के प्राभियुक्त होने और हटाये जाने पर वही उस पद पर आसीन होगा। इसलिए 
उप-प्रधान तटस्थ न रह सकेगा, उसको अपना स्वार्थ दिखाई देगा क्योंकि अगर 
दोषारोप सिद्ध होता है और प्रधान हटा दिया जाता है तो राज्य-परिषद्‌ का सभापति 
ही अर्थात्‌ उप-प्रधान ही उसकी जगह पर आयेगा। इसलिए हो सकता है कि 
स्वार्थ से प्रेरित होकर वह यह चाहे कि दोषारोप सिद्ध होना ही चाहिए। इसलिए 
दोनों ही सूरतों में, चाहे लोक-सभा में दोषारोप की सुनवाई हो या उत्तर आगार 
में, उस आगार के अध्यक्ष या सभापति से आप यह आशा नहीं कर सकते कि 
वह सर्वथा तटस्थ रहेगा, दलगत राजनीति से अथवा दल सम्बन्धी आवेश से ऊपर 
रहेगा और उस मामले में अपने को सर्वथा शुद्ध रखेगा। इसलिए यह नितान्त 
आवश्यक है कि भारत का प्रधान न्यायाधीश ही, दोषारोप के अनुसंधान की 
कार्यवाही की अध्यक्षता करे। न केवल मुकदमे के संचालन के सम्बन्ध में ही 
बल्कि सभी मामलों में; जेसे कि साक्ष्य की स्वीकृति का सवाल या तद्विषयक 
अन्य सभी बातों में प्रधान न्यायाधीश का निर्णय ही आखिरी होना चाहिए। आपकी 
अनुमति से, श्रीमान्‌, श्री ए.सी. लाफलिन द्वारा लिखी हुई पुस्तक “दी कान्स्टीट्यूशनल 
हिस्ट्री ऑफ दी युनाइटेड स्टेट्स” से मैं एक उद्धरण देता हूं। उन्होंने लिखा है: 


“जब प्रेसीडेंट एंड्रयू जानसन के विरुद्ध प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में 
सिनेट के सामने मुकदमा चल रहा था तो साक्ष्य की स्वीकृति के 
सम्बन्ध में एक ऐसा ही प्रश्न उठा था और सिनेट ने यह फैसला 
किया था कि इस संबंध में अध्यक्ष ही निर्णय देगा और वह निर्णय 
मान्य होगा। किन्तु यदि उस सम्बन्ध में सिनेट में मतभेद हुआ तो उस 
हालत में स्वयं सिनेट ही उसका फैसला करेगी।” 


अमेरिका के प्रेसीडेंट पर मामला चल रहा था और वहां का प्रधान न्यायाधीश 
कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहा था। मुकद्दमे के दौरान में एक सवाल खड़ा हुआ 
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था, जिस पर यह निर्णय हुआ था कि साक्ष्य स्वीकार किया जाये या नहीं। इस 
संबंध में प्रधान न्यायाधीश को फैसला देने का अधिकार है। हमें अपने विधान में 
भी यही पद्धति अपनानी चाहिए। भारतीय गणतंत्र के प्रधान के प्राभियोग के 
सम्बन्ध में दोषारोप का अनुसंधान करने वाले निकाय की अध्यक्षता भारत के 
प्रधान न्यायाधीश को ही करनी चाहिए, जो न लोक-सभा का अध्यक्ष रहेगा और 
न राज्य-परिषद्‌ का सभापति ही। अत: मि. काजी करीमुद्दीन ने जो इस आशय 
का संशोधन पेश किया है कि प्रधान के विरुद्ध लगाये गये प्राभियोग में दोषारोप 
के अनुसंधान की कार्यवाही प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में हो, मैं इसका 
पूर्णत: समर्थन करता हूं। 


श्री के.टी. शाह ने भी एक संशोधन इस सम्बन्ध में पेश किया है। मेरा 
अभिप्राय है उनके संशोधन नं० 83 से। उनकी योजना यह है कि दोषारोप का 
पुरोधान लोक-सभा ही करे अर्थात्‌ प्राभियोग के सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू होनी 
चाहिये लोक-सभा से, और उत्तर आगार ही दोषारोप का अनुसंधान करे। मैं उनके 
इस विचार से सहमत नहीं हूं कि दोषारोप का पुरोधान लोक-सभा ही करे। 
लोक-सभा या उत्तर आगार कोई भी दोषारोप का पुरोधान कर सकता है किन्तु 
अनुसंधान दूसरे ही आगार को करना चाहिये। किन्तु उनके संशोधन नं० 83 
की इस बात से मैं अवश्य सहमत हूं कि दोषारोप का अनुसंधान करने वाला 
आगार अगर दोषारोप को सही ठहराता है तो प्रधान के निष्कासन के सम्बन्ध में 
उस आगार का निर्णय ही अन्तिम न होना चाहिये। यदि दोषारोप सिद्ध होता जाता 
है तो उस सिद्धि को घोषित करने वाला प्रस्ताव पुन: उस आगार के पास जाना 
चाहिए. जिसने कि दोषारोप का पुरोधान किया क्‍योंकि प्रधान का प्राभियोग और 
निष्कासन केवल एक आगार के मत के आधार पर न होना चाहिए बल्कि दोनों 
ही आगारों के मत के आधार पर यह होना चाहिए। इसलिए विधान में इस आशय 
का एक सुनिश्चित एवं स्पष्ट प्रावधान रखना जरूरी है कि प्रधान अगर अपने 
उच्च पद से हटाया जायगा तो न केवल एक आगार के मत के आधार पर ही, 
बल्कि दोनों आगारों के मत के आधार पर वह हटाया जायेगा। प्रो. के.टी. शाह 
ने जो तर्क उपस्थित किये हैं वह पूर्णतः युक्तिसंगत हैं। मुकदमे के सिलसिले में 
हो सकता है कि कई महीने बीत जायें और इस बीच में सम्भव है कि कतिपय 


84 ] भारतीय विधान-परिषद्‌ [28 दिसम्बर सन्‌ 948 ई. 


[ श्री एच.वी. कामत] 


विरोधी धारणायें तथा दलगत आवेश, जिनसे प्रेरित होकर दोषारोप का पुरोधान 
किया गया हो वह सब शान्त हो जायें और जब मामला पुनः दूसरे आगार के 
सामने जाये तो हो सकता है--मैं यह नहीं कहता कि हमेशा ऐसा ही होगा--पर 
सम्भव है कि जिन दोषों का आरोप उस आगार ने किया हो, उन पर पुनः विचार 
करने पर वह इस परिणाम पर पहुंचे कि न्‍्यायत: और पूर्णतः वे आरोप सिद्ध नहीं 
किये जा सकते हैं। इसलिए प्रो. के.टी. शाह द्वारा पेश किये दोनों ही संशोधन नं० 
83 और 86--इस दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनका प्रभाव यह 
होता है कि भारत का प्रधान दोनों ही आगारों के मत के आधार पर हटाया जा 
सकेगा, न कि केवल एक आगार के मताधार पर अर्थात्‌ केवल उस आगार के 
निर्णय के आधार पर जिसने दूसरे आगार द्वारा लगाये गये दोषारोपों का अनुसंधान 
किया हो। इसलिए मेरा मत तो यह है, श्रीमान्‌, कि इन दोनों ही संशोधनों को हमें 
किसी न किसी रूप में विधान में लिपिबद्ध कर देना चाहिए। जिस तरह कि दण्ड 
सम्बन्धी यानी फौजूदारी के मामलों में होता है कि पहले पुलिस मामले की जांच 
करती है और फिर उसे न्यायालय के सामने विचारार्थ पेश करती है, जहां 
अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी सर्वथा तटस्थ व्यक्ति रहता है, उसी तरह यहां 
भी यही होना चाहिए कि एक आगार द्वारा लगाये गये दोषारोपों का अनुसंधान हो 
तो कार्यवाही की अध्यक्षता भारत का प्रधान न्यायाधीश ही करे, क्योंकि वह न 
तो लोक-सभा का अध्यक्ष है और न राज्य-परिषद्‌ का सभापति ही। 
मि. करीमुद्दीन के पहले संशोधन के सम्बन्ध में तो मेरा यह मत है। 


प्रो. के.टी. शाह ने जो इस आशय का संशोधन पेश किया है कि प्रधान का 
निष्कासन दोनों ही आगारों के निर्णय के आधार पर होना चाहिए न कि केवल 
एक आगार के निर्णय पर, वह भी महत्वपूर्ण है। इसके पीछे जो सिद्धान्त है वह 
बहुत ही ठोस सिद्धान्त है और विधान में इसे अवश्य ही स्थान मिलना चाहिए। 


इसके अलावा मित्र मि. करीमुद्दीन का एक और संशोधन हे, जिसका नम्बर 
है 87 जिसका आशय है कि प्राभियुक्त तथा पद से निष्कासित किये जाने पर 
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प्रधान पर यह निर्योग्यता लागू हो जायेगी कि वह भारतीय संघ के अधीनवर्ती 
किसी भी लाभ या सम्मान के स्थान के लिए न चुना जा सकेगा। मैं समझता हूं 
कि यह हमारे सार्वजनिक जीवन की शुद्धता से तथा हमारे जातीय आचरण से 
सम्बन्ध रखता हे जिसकी कि अभी-अभी उस दिन हमने जयपुर में घोषणा की 
है। इसका यह अर्थ हुआ कि प्रधान.....। 


माननीय मित्र मि. हुसैन मुस्करा रहे हैं, दबी हंसी हंस रहे हैं। में नहीं समझ 
पाता हूं कि वह क्‍यों हंस रहे हैं। उनका यह मतलब है कि जयपुर.....। 


*भ्री तजम्मुल हुसैन: इसका यह अर्थ नहीं हुआ। 


*थ्री एच.वी. कामतः इसका यह अर्थ नहीं हुआ, इसे समझाने का भार मैं 
मि. हुसैन पर ही छोड़ रहा हूं। में तो केवल यह पूछना चाहूंगा कि प्रधान जब 
संविधान के अतिक्रमण के लिए प्राभियुक्त होता है और दोनों सभायें उसे दोषी 
ठहरा कर निष्कासित कर देती हैं, तो क्या उस सूरत में भी हम यह कल्पना कर 
सकते हैं या सोच सकते हैं कि ऐसा उच्च पदस्थ व्यक्ति संसद्‌ द्वारा पदच्युत 
किये जाने के बाद भी भारतीय संघ के अधीनवर्ती किसी सम्मान या विश्वास 
के पद के लिए पात्र हो सकेगा? मैं कहता हूं-और हजार बार कहता हूं कि वह 
पद्‌ के लिए कभी पात्र न हो सकेगा। ऐसे व्यक्ति को तो हम अपने देश में किसी 
पद पर न रहने देंगे, उसे कोई भी सम्मान या विश्वास का पद न देंगे। इसलिए 
संशोधन नं० 87 का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। 


पं. ठाकुरदास भार्गव (पूर्वी पंजाब : जनरल): जनाब प्रेसिडेंट साहब, इस 
सेक्शन 50 में जो अलफाज हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। सबसे अव्वल दफा 50 
में यह नुक्स है कि इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट का जिक्र हे, हालांकि चन्द ऐसे भी मौके 
होंगे जिसके अन्दर वायस-प्रेसिडेंट भी बतौर प्रेसिडेंट के काम करेगा। और 
इसके वास्ते कोई प्रोवीजुन नहीं है। ऐसे मौके पर जब वायलेशन कांस्टीट्यूशन 
की होगी इसकी जिम्मेदारी सरिहन वायस-प्रेसिडेंट की होगी और वह अपने फेल 
का जिम्मेदार होगा। इसलिए इस दफा में वायस-प्रेसिडेंट का भी जिक्र होना 
चाहिए था। 
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[पं. ठाकुरदास भार्गव] 


“दूसरी कमी जो मैं पाता हूं वह यह है कि दफा 50 में अलफाज 
“वायलेशन ऑफ दी कांस्टीट्यूशन” (प्रंगव्ांणा ण 06 (0णाडइग्रपांणा) 
की कहीं तारीफ नहीं की गई है और यह वायलेशन ऑफ दी कांस्टीट्यूशन बहुत 
से तरीकों से हो सकता है। मसलन शैड्यूल नं० 4 में जो हिंदायतें होंगी उनके 
खिलाफवर्जी होने से दफा 49 में जो जिम्मेदारी बजरिये कसम आयद हुई हे, 
इसके पूरा न करने से और दीगर ग्रज्‌ पूर न करने से इस अलफाज के गैर 
मबहम और साफ अलफाज में तारीफ न होने से यह अलफाज बिल्कुल वेग 
(ए०2५९) हें। 


प्रेसिडेंट साहब, इंडियन युनियन के सबसे बडे मुअज्जिज अफसर होंगे और 
इसके अफाल के बारे में ऐसे 'वेग' (४०९८०) अलफाज की मौजूदगी से उनको 
बिला वजह भी 'हरास' (]७7888) किये जाने का इमकान है और यह अमर 
इसलिए सख्त अफसोसनाक हे। 


तीसरी चीज जो मैं नुक्स की पाता हूं कि ऐसे 'वेग' अलफाज की मौजूदगी 
में यह शर्त कि महज्‌ 30 मैम्बरों की राय से नोटिस रिजोल्यूशन का दिया जाना 
काफी समझा जाये, यह मुनासिब सेफगार्ड नहीं है। मेरा यह ख्याल है कि एक 
बटा चार टोटल का नोटिस होना चाहिये। यह तरमीम निहायत जरूरी है और मैं 
इसको सपोर्ट करता हूं रिजोल्यूशन के पास होने के लिए कुल मेम्बरान के दो 
बटा तीन का होना मजीद सेफगार्ड भी जरूरी है। इन अमूर के पूरा होने पर 
दरवाजा तहकीकात खुल जाता है और तहकीकात दूसरे हाउस के हाथ में आ 
जाती है। दफा 50 (3) की रू से या तो हाउस खुद तहकीकात करेगा या किसी 
और से तहकीकात करायेगा। अगर हाउस खुद तहकीकात करे, तो कोई माकूल 
वजह नहीं कि क्‍यों इस हाउस का प्रेसिडेंट बहैसियत प्रेसिडेंट के काम न करे। 
“हाउस ऑफ दी पीपुल' का प्रेसिडेंट एक निहायत ही काबिल ऐतबार शख्स 
होता है और पार्टी बाजी से बाला होता है। उस पर पूरा ऐतबार किया जा सकता 
है कि वह बिला रू रियायत इन्साफ से काम लेगा। मिस्टर कामत साहब की 
दलील, कि कौन्सिल ऑफ स्टेट का प्रेसिडेंट चूंकि वायस-प्रेसिडेंट होगा, 
इसलिए वह इन्साफ से काम न लेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के हटाये जाने से उसको 
कुछ अर्से के लिए प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलेगा, यानी अपील नहीं करे। 
क्योंकि अव्वल तो वह अकेला जज न होगा और दोयम ऐसा शख्स इतना 
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केरेक्टरलैस (८0977800०7९४७) न होगा कि इन्साफ को अपने हाथ से खो दे। 
इस जिम्न में एक निहायत जरूरी सवाल जो पैदा होता है वह यह है कि अगर 
तहकीकात का नतीजा यह हो कि चार्ज साबित है तो फिर दो-तिहाई मेम्बरान की 
मैजोरिटी जरूरी करार देने के मानी यह होंगे कि 'इम्पीचमेंट' (॥79088८2॥707॥) 
का हक महज 'इल्यूजरी' (]]750759) हो जायेगा। इन्साफ को इतने “रिस्ट्रेक्शन' 
(#९४/४०४४०7) से जकड़ना मुनासिब नहीं है। 'फ्रिवोलस एक्युजेशन्स' (#ए00प5 
8०८प5४४०78) के खिलाफ सेफगार्ड (अलिफ) व (बे) में काफी ठीक हेै। 
लेकिन हाउस के तहकीकात का नतीजा असबात में होने से या सुप्रिम कोर्ट या 
किसी और बगैर अदालत का फैसला असबात में होने से शक्ल मामला तब्दील 
हो जाती है और ऐसे हालात में रिजोल्यूशन का 'कन्फर्मेशन! (८00778007) 
दो तिहाई मैजोरिटी से न चाहिए बल्कि महज मामूली मैजोरिटी काफी है। और 
अगर तहकीकात का नतीजा यह है कि चार्ज साबित नहीं हुआ तो फिर 
रिजोल्यूशन के पास न होने का सवाल भी पैदा नहीं होता। अगर इस सूरत में 
ही दो तिहाई मैजोरिटी रिजोल्यूशन असबात में पास करने का हक रखती है तो 
यह 'इन्वेस्टिगेटिंग हाउस” (0ए6४४ 2००7४ 078०) या अदालत मुकर्रर कर 
दे, यह हाउस की तौहीन है। ऐसे हालात में रिजोल्यूशन के पास करने का कोई 
मौका या जवाज कायम नहीं रहता है। अलबत्ता चार्ज के साबित होने पर हाउस 
को मैजोरिटी से फैसला तहकीकात असबाती पर कमन्फर्मेशन करने का हक है। 
दफा 50 (3) में तहकीकात के तरीका व मशीनरी के डेफिनिट न होने से और 
दफा 50 (4) में तहकीकात के नतीजा के डेफिनिट असर जाहिर न होने से यह 
सारी दफा 50 गैर तसलल्‍लीबख्श और 'वेग' (४७४०९) रह जाती है। यह ठीक 
है कि इस दफा का इस्तेमाल निहायत ही रेयर (७7७) होगा लेकिन ताहम जब 
कभी इसको इस्तेमाल किया जायेगा, इसके जायज और मुनासिब इस्तेमाल में 
दिक्कत का सामना होगा। और मौजूदा शक्ल में इसका “इन्टरप्रिटेशन ” 
(07॥6/070(8४07) मुश्किल होगा। मेरी गुजारिश यह है कि अगर इसमें यह 
तरामीम जिनका मैंने ऊपर इशारा किया है न की गईं तो दिक्कत का सामना होगा। 


एक छोटा-सा प्वाइंट मैं और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि अगर 
किसी प्रेसिडेंट का वायलेशन इतना “प्रोनाउंस्ड, एक्सप्रेस्ड प्रोनाउस्ड' 
([7"070प70९४१, ७5797888९0 97070प770०6४०) हो कि दोनों हाउसेज 'एक्यूजर' 
(४८८प७९/) बनना चाहते हों तो किसको 'एक्यूजर' (७०८८प४९७०) समझा जायेगा 
और किसको 'इन्वेस्टिगेटिंग अथोरिटी' (#ए७४्रं28078 8प/०१४) समझा 
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जायेगा? गोकि ऐसा 'प्राबेबिल' ([770090]6) नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि ऐसा 
'कन्टिन्जैन्सी' (८070४782०7८ए) के लिए इसके अन्दर कोई '“प्रोवीज्ञन' 
(97०पांआं०7) नहीं है। उसमें ऐसा प्रोवीजुन होना चाहिए कि ऐसी “कन्टिन्जेंसी' 
(००४४४78०7८ए) हाउस ऑफ पीपुल को एक्यूजर करार दिया जाये और हाउस 
ऑफ लार्ड्स को 'इन्वेस्टिगेटिंग अथोरिटी' करार दिया जाये। इन अलफाज के 
साथ मैं दफा 50 की ताईद करता हूं। 


*थ्री कुलधर चालिहा (आसाम : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी 
है कि आपने सभा में जहां महत्त्वपूर्ण, अतिशय महत्त्वपूर्ण एवं सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण सदस्यों को बोलने का मौका दिया है वहां अब आप सभा के 
महत्त्वशून्य वर्ग को भी बोलने का मौका दे रहे हैं। 


प्रधान पर प्राभियोग का लगाया जाना एक महत्त्वपूर्ण प्र है और इस पर 
सभा को खूब सावधानी से विचार करना चाहिए। मि. करीमुद्दीन का संशोधन 
सर्वथा संगत, समुचित एवं पक्षपातशून्य दिखाई देता है। जब हम एक पदस्थ एवं 
मर्यादापूर्ण व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चला रहे हैं तो यह जरूरी है कि कार्यवाही 
की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करे जो दलगत आवेश से तथा पक्षपात से सर्वथा 
मुक्त हो और पूर्णतः तटस्थ दृष्टिकोण रख सके। ऐसा व्यक्ति सम्भवत: कौन हो 
सकता है? उसके लिए संधान-न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश ही एक मात्र 
उपयुक्त व्यक्ति है। वह मुकदमे में सर्वथा पक्षपातशून्य दृष्टिकोण अपना सकेगा 
जो अध्यक्ष के लिए संभव नहीं है। जब हम अपने राज्य के सर्वोच्च पदस्थ 
प्राधिकारी के विरुद्ध मुकदमा चला रहे हों, तो यह जरूरी है कि कार्यवाही की 
अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करे जो पक्षपात से सर्वधा ऊपर हो और दल विशेष 
के मोह से सर्वथा स्वतन्त्र हो। अध्यक्ष कितना ही महान्‌ व्यक्ति क्‍यों न हो, पर 
दल विशेष की ओर उसका झुकाव होगा ही और वह पक्षपात से ऊपर नहीं उठ 
सकता, जैसा कि आज हम सर्वत्र देख रहे हें। 

यह एक बहुत ही साधारण संशोधन है और इस पर पूर्णतः विचार करना 
होगा, इसलिए नहीं कि यह एक ऐसे दल या व्यक्ति की ओर से आया है जिससे 
हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर इस मनोभाव से ही हम इस पर विचार करना 
जरूरी समझते हैं तो हम अपने ही प्रति अन्याय कर रहे हैं। हमें तो सभी संगत 
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संशोधनों पर विचार करना चाहिए, चाहे उसे उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने किया 
हो। क्‍या ही अच्छा होता कि मैं पंडित भार्गव की वकतृता को समझ पाता। वह 
ओजपूर्ण हिन्दुस्तानी में बोले हैं जो हम लोगों के लिए बोधगम्य नहीं है। किन्तु 
जो कुछ भी मैं समझ सका उससे उनका पक्ष कुछ जंचा नहीं। अध्यक्ष उस विषय 
पर समुचित बहस न करा पायेगा। इसके अलावा हो सकता है कि वह 
कानून-विशारद न हो। सम्भव है कि वह एक प्रख्यात सर्वप्रिय व्यक्ति हो पर हो 
सकता है कि वह सर्वोत्तम व्यक्ति न हो और यह भी हो सकता है कि बहुमत 
प्राप्त दल उसे बढ़ावा देता हो। इसलिए, किसी साक्ष्य को स्वीकार किया जाये 
या न किया जाये, उस सम्बन्ध में उसके क्‍या विचार होंगे, यह विशेषत: एक 
अनुमान की बात रहेगी और सम्भव है कि अफवाह या अन्य बातें उसके विचारों 
को प्रभावित करें। हो सकता है वह ऐसे किसी साक्ष्य की अनुमति दे दे जिससे 
उस उच्च व्यक्ति की प्रतिष्ठा में आघात पहुंचे। मेश कहना है कि इस संशोधन 
पर हमें शान्त चित्त से विचार करना चाहिए। प्रधान पर लगाये गये दोषारोपों के 
अनुसंधान की कार्यवाही के लिए प्रधान न्यायाधीश को ही अध्यक्ष बनावें, क्योंकि 
प्रधान हमारे देश का एक बहुत ही प्रख्यात तथा उच्च नागरिक होगा। इसलिए 
नम्नतापूर्वक मैं यही सुझाव दूंगा कि आप इस मसले पर गौर करें और 
मि. करीमुद्दीन के संशोधन पर विचार करें। 


अमेरिकन विधान में यही व्यवस्था रखी गई है कि प्रधान पर जब ऐसा 
मामला चलेगा तो वहां के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में ही तत्संबंधी 
कार्यवाही होगी। वस्तुत: प्रेसिडेंट जानसन के मुकदमे में यही पाया गया कि अगर 
प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में मुकदमे की कार्यवाही न की गई होती, तो 
प्रेसिडेंट निष्कासित कर दिया गया होता। किन्तु प्रधान न्यायाधीश ने ऐसे साक्ष्यों 
की अनुमति दी कि जो बिल्कुल ठीक थे और इसीलिए प्रेसिडेंट निष्कासित होने 
से या पदच्युत होने से बच गया। इसी तरह हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए 
कि इस सम्बन्ध में हमारे देश में समुचित न्याय हो सके। 


आशा है हम लोगों की पार्टी इस सुन्दर एवं सुसंगत संशोधन पर विचार 
करेगी, जिसका समर्थन श्री कामत ने इतनी योग्यता से किया हे। 
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*भ्री बी. दास (उड़ीसा : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत निराशा के 
साथ मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं। हम कोशिश तो इस बात की कर रहे हें 
कि एक गणततन्त्रात्मक प्रधान की व्यवस्था करें पर तरह-तरह के सन्देह हमारे मन 
में उठ रहे हैं और यह सभा संदिग्ध हो रही है। विश्राम के बाद, जयपुर से लौटने 
के पश्चात्‌ सदस्यगण बहुत कुछ दब गये हैं। वह अपने मन की बात साफ-साफ 
और खुल कर नहीं कहते हैं। फिर भी वह कतिपय संशोधन, जिन्हें कि ऐसे 
सदस्यों ने पेश किये हैं जिनसे मेरा मतैक्य नहीं है, तथा वह कई संशोधन जिनकी 
सूचना तो आई पर जो पेश किये गये, यह साफ्‌ जाहिर करते हैं कि सदस्यों के 
मन में कुछ सन्देह हे। 


“उपाध्यक्ष: मिस्टर दास, क्‍या जयपुर का उल्लेख करना आपके लिए कुछ 
जरूरी ही हे? सदस्यों ने बार-बार जयपुर की चर्चा की है। ये नहीं समझता कि 
इस सभा की कार्यवाही से जयपुर का क्‍या सम्बन्ध हे। 


*भ्री बी. दासः मुझे नहीं पता कि सदस्य-वृन्द क्‍यों इतना दब गये हें। 
प्रधान के सम्बन्ध में, 47 से 50 तक के अनुच्छेद बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। मैं 
पूछता हूं कि हम लोग किसी गणतंत्रात्मक प्रधान की व्यवस्था करने जा रहे हें 
या किसी विभीषिका की? अनुच्छेद 50 को लेकर इस समय हम अपने उन 
सनन्‍्देहों पर बहस-मुबाहिसा कर रहे हें जो प्रधान के बारे में हमारे मन में उठ रहे 
हैं और हम यह सोच रहे हें कि किस तरह विधान के अतिक्रमण के लिए प्रधान 
को हम प्राभियुक्त करें। इससे तो यही प्रकट होता है कि हम गणतंत्रात्मक प्रधान 
की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। उन कतिपय संशोधनों के द्वारा, जिनमें से बहुत तो 
उपस्थित किये गये हैं और बहुत से उपस्थित ही नहीं किए गए हैं, बहुत से 
सदस्य यह चाहते हैं कि प्रधान की शक्ति को और नियंत्रित कर दिया जाये। इस 
सम्बन्ध में विचार करते-करते हम सब सुदूरवर्ती अतीत की ओर पहुंच गये और 
हमें नेपोलियन की याद आ गई। वह एक साधारण व्यक्ति था; प्रेसिडेंट चुना गया 
और आगे चल कर वह निरंकुश सम्राट बन बेैठा। दक्षिणी अमेरिका के प्रधानों 
की याद अभी पुरानी नहीं हुई। वे लोग अपने तथा कथित गणतंत्रों में, जिनकी 
कि दक्षिणी अमेरिका में भरमार है, एकाएक निरंकुश तानाशाह बन बेठे। अतः 
दुर्भाग्य से स्थिति यह है कि हमें यह देखना होगा कि हम अपने प्रधान को ऐसे 
अधिकार तो नहीं दे रहे हैं कि मनमानी कर सकें। इसमें शक नहीं कि उसको 
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परामर्श देने के लिए एक गणतंत्रात्मक मंत्रिमण्डल रहेगा पर क्‍या हमारे लिए यह 
कल्याणकर होगा कि हम उसे मनमानी करने की शक्तियां दे दें? मानवी 
कमजोूरियों के रहते हुए क्या यह संभव होगा कि हमारा गणतंत्रात्मक प्रधान सदा 
गणतंत्रात्मक ही बना रहे और निरंकुश या स्वेच्छाचारी न हो जाय? जो संशोधन 
पेश नहीं किये गये हैं उनसे व्यक्त है कि हम मानव प्राणी हैं और हमें यह सन्देह 
होता है कि कहीं हमारा गणतंत्रीय प्रधान स्वेच्छाचारी न बन जाय। बहुत से सदस्य 
यह चाहते हैं कि प्रधान कम उम्र का--35 का--न हो बल्कि वह वयोवृद्ध 
राजनीतिज्ञ हो। मैंने ही अपने संशोधन नं० 85 को यही आशा करके नहीं पेश 
किया कि हमारा प्रधान सदा अपने को सज्जन पुरुष सिद्ध करेगा। हमारे संशोधन 
का यह आशय है कि प्रधान के पद से अवकाश पाने के बाद कोई भी प्रधान 
भारतीय संघ के अधीनवर्ती किसी पद के लिए या किसी राज्य का शासक 
(गवर्नर) बनने के लिए प्रयास न करेगा। आखिर यह दोौर्बल्य हमारे वयोवृद्ध 
राजनीतिज्ञों में क्‍यों प्रकट हो? क्‍यों वह राजदूत या शासक बनने की कोशिश 
करे? ये विचार हमारे दिमाग में आज उथल-पुथल मचा रहे हैं। यह सिद्ध कर 
दिखाना हमारे प्रधान का काम है कि वह इन प्रलोभनों से ऊपर हेै। 


अभी निकटवर्ती अतीत काल में जब यहां अंग्रेजों की हुकूमत थी, हमें ऐसे 
सन्देहास्पद आचरणों का अनुभव मिला है। मद्रास के एक गवर्नर अवकाशप्राप्ति 
के पश्चात्‌ यहां गवर्नर जनरल होकर आये और उनकी पत्नी इसे बहुमूल्य 
उपहार तथा परिलाभों की प्राप्ति का एक अच्छा साधन समझती थी। हमें इस पर 
विचार करना होगा कि 44-5] तक के अनुच्छेदों के द्वारा हम जिस प्रजातंत्रीय 
प्रधान की व्यवस्था कर रहे हैं, वह आगे चल कर स्वेच्छाचारी तो न बन जायेगा 
और उपहार और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं तो स्वीकार न करने लगेगा। इस तरह 
मिलने वाले उपहार साधारण लागत की चीजें नहीं होतीं बल्कि इसमें जवाहरात 
तथा अन्य वस्तुएं रहती हैं, जिनकी कीमत लाखों और करोड़ों तक पहुंचती हें। 
हमें यह देखना होगा कि हमारा प्रधान और उसकी पत्नी, उसकी कन्या, उसकी 
बहुएं ऐसे उपहार न ले सके। मैं चाहता हूं कि मेरे सुयोग्य मित्र डॉ. अम्बेडकर 
विधान में एक ऐसा प्रावधान रखें जिससे हमारा प्रधान तथा उसका परिवार, उस 
अवधि के अन्दर जब तक कि वह दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान है, जो 
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कुछ उपहार पाये वह सब राष्ट्र की चीज हो, राज्य की सम्पत्ति हो। ऐसे उपहारों 
का लाभ प्रधान या उसके अआश्रितों को नहीं मिलना चाहिए। 


मैंने आपसे यहां बोलने की अनुमति ली, वह केवल इसलिए ली, श्रीमान्‌, 
कि बहुत से सदस्यों की भावनाओं को मैं व्यक्त कर दूं। हम सभी मानवप्राणी 
हैं। हम न ठक्‍कर बाबा हैं, न महात्मा गांधी हैं और न उपाध्यक्ष महोदय, हम 
आपके ही समान ऊंचे मानव हैं। मेरा मन सन्देहशील है। अपने तमाम राजनैतिक 
जीवनकाल में मैं सदा ही प्रत्येक अंग्रेज के प्रति सन्देह करता रहा हूं। मैं उन 
पर भी सन्देह करता रहा हूं जिनकी शिक्षा-दीक्षा अंग्रेजी परम्परा के अनुसार हुई 
है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि उन सन्देहों को दूर करने के लिए हम 
क्या-क्या व्यवस्था कर रहे हैं। यहां सभा-भवन में जो वकक्‍तृतायें हुई हैं उनसे 
व्यक्त होता है कि हमें अपने प्रधान के सम्बन्ध में सन्देह हैं। ऐसी हालत में उन 
सभी बातों को क्‍यों न स्पष्ट कर दिया जाये? केवल इस आधार पर कि 
गांधी-विचारधारा की सम्यक रूप से शिक्षा पाया हुआ कोई प्रधान हमें मिल 
सकता है, हम यह आशा तो नहीं कर सकते कि दूसरे भी गवर्नरी पाने की या 
अन्य पद पाने की कोशिश न करेंगे। 


श्री तजम्मुल हुसैनः मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, मेरे लायक दोस्त मि. मोहम्मद 


“उपाध्यक्ष: हमारे दाक्षिणात्य मित्रों ने बार-बार हमसे यह कहा है कि इतनी 
प्रभावपूर्ण भाषा को वे समझ नहीं सकते हैं। आपको यह स्वतंत्रता है कि जिस 
भाषा में भी चाहें बोले, किन्तु अगर आप उनके मत पर असर डालना चाहते हैं 
तो आपको अंग्रेजी में ही बोलना होगा। किस भाषा में आप बोलें यह तय करना 
आपका काम हे। 

*थ्री तजम्मुल हुसैनः मेरे मित्र पंडित भार्गव अभी हिन्दुस्तानी में बोले हें 
इसलिए में सभा को यह दिखला देना चाहता था कि मैं भी दिल्ली निवासियों 
के बराबर ही अपनी भाषा में बोलने में समर्थ हूं, यद्यपि एक सुदूरवर्ती प्रदेश 
बिहार से मैं आया हूं। 


*उपाध्यक्ष: यह पूर्वी पंजाब के हें। 
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*थ्री तजम्मुल हुसैनः पंजाबी जुबान हिन्दुस्तानी नहीं कही जाती। खैर, मैं 
अंग्रेजी में बोलूंगा। 

मिस्टर ताहिर ने इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में एक संशोधन पेश किया हे। 
अनुच्छेद में कहा गया है कि जब भी संसद्‌ यह चाहेगी कि भारतीय गणतंत्र के 
प्रधान के विरुद्ध निन्‍दा का प्रस्ताव पास किया जाये तो उसे उस प्रस्ताव को, 
उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा 
पास करना होगा। इस सम्बन्ध में मिस्टर ताहिर का कहना यह है कि यह व्यवस्था 
ठीक नहीं है। गणतंत्र ऐसा न होना चाहिये। वहां तो साधारण बहुमत से किया 
हुआ निर्णय ही मान्य होना चाहिए। मैं उनके इस संशोधन का विरोध करने के 
लिए खड़ा हुआ हूं। 


अगर भारतीय गणतंत्र का प्रधान एक वोट के बहुमत से अथवा अध्यक्षता 
करने वाले व्यक्ति के निर्णायक मत से हटाया जाता है तो आप जानते हैं, क्‍या 
होगा? उस सूरत में प्रधान सभा में जिस दल का बहुमत होगा उसके हाथ की 
वह कठपुतली बन जायगा। हम अपने प्रधान को इस स्थिति में नहीं आने देना 
चाहते। हम ऐसा प्रधान नहीं चाहते हैं जो बहुमत प्राप्त दल की चाटुकारिता करे, 
चाहे अधिकारारूढ़ दल कांग्रेस हो या समाजवादी दल हो। हम नहीं चाहते कि 
प्रधान बहुमत प्राप्त दल का मुंह देखा करे। प्रधान चुन लेने पर उसे पूर्णतः 
पक्षपातशून्य होकर अपना काम करने दीजिए और ऐसा न कीजिए कि वह पार्टी 
से कृपा की भीख मांगे। इसलिए मैं मूल अनुच्छेद का समर्थन करता हूं। अगर 
प्रधान पर प्राभियोग लगाना है तो उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई के बहुमत से 
ही उसे प्राभियुक्त कीजिए 


अब, श्रीमान्‌, संशोधन नं० 83 को मैं लेता हूं जिसे आदरणीय मित्र प्रो. 
के. टी. शाह ने पेश किया है। वह चाहते हैं कि अनुच्छेद 50 के खण्ड (4) 
में “उप #680प४0०7 8599]? शब्दों के बाद 56 9]8८९१ 9९००-6७ 0० 
ए7००ए७०४ म्ृ०प्5० ०974 ॥78007906०१ 99 ६86 ]900०7/, 808]]” ये शब्द जोड़ 
दिये जायं। अनुच्छेद 50 में उस जाप्ते का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार 
प्रधान प्राभियुक्त किया जा सकेगा। हमारे दो आगार हैं, एक तो उत्तर आगार और 
दूसरा अवर आगार अर्थात्‌ राज्य-परिषद्‌ और लोक-सभा। अनुच्छेद 50 में कहा 
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गया है कि कोई भी आगार प्रधान के विरुद्ध दोषारोप ला सकता है और एक 
आगार--मान लीजिए कि लोक-सभा--प्रधान के विरुद्ध दोषारोप करता है, उसके 
विरुद्ध कतिपय अभियोग लगाता है तो दूसरा आगार, यानी राज्य-परिषद्‌ उसका 
अनुसंधान करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरा आगार न्यायाधीश के रूप 
में काम करेगा और जिस आगार ने दोषारोप किया है, वह केवल फरियादी या 
अभियोकक्‍ता के रूप में ही रहेगा। कानून-विज्ञान के अनुसार अभियोकक्‍ता न्यायाधीश 
का काम नहीं कर सकता। इसी सिद्धान्त को लेकर तो अब तक हम इस बात 
के लिए लड़ते आये हैं कि न्‍्याय-प्रकार्य को अधिशासी प्रकार्य से सर्वधा पृथक्‌ 
रखना चाहिए। ज्यों ही ऐसा करना शकक्‍य होगा हम ऐसा कर देंगे। अंग्रेजी हुकूमत 
को इसी में सुविधा थी कि अभियोक्‍ता तथा न्यायाधीश दोनों ही काम वह खुद 
करे। किन्तु अब जब हम प्रजातन्त्रात्मक राज्य बनाने जा रहे हैं और भारतवर्ष 
स्वतन्त्र हो गया है, अभियोक्‍ता न्यायाधीश का काम नहीं कर सकता। इसलिए मैं 
आदरणीय मित्र प्रो. के. टी. शाह के संशोधन का विरोध करता हूं। 


दूसरा संशोधन यह है नं० 85 जिसे मि. नजीरुद्दीन अहमद ने पेश किया 
है। उनका कहना है कि प्रधान उसी समय से प्रधान के पद से अलग हो जायेगा, 
जबसे कि दोषारोप को सिद्ध घोषित करने वाला प्रस्ताव पास हो जाता है, न कि 
उस दिन से जिस दिन कि प्रस्ताव पास होता है। यह तो एक सरल और समुचित 
बात दिखाई देती है। मान लीजिए कि दोषारोप के अनुसंधान करने वाली सभा 
की बैठक 0 बजे सवेरे हुई और निन्दा का प्रस्ताव पास हुआ 2 बजे दिन को। 
वर्तमान खण्ड (4) के अनुसार प्रधान उस तारीख के प्रारम्भ से ही यानी 2 
बजे रात से प्रधान पद से अलग हो जायेगा। इस संशोधन के अनुसार यह होगा 
कि प्रस्ताव के पास होते ही स्वतः प्रधान अपने पद्‌ से च्युत समझा जायेगा। यह 
तो, मेरी समझ से तर्कसंगत बात है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। अब 
मैं संशोधन नं० 86 को लेता हूं जिसे प्रो. के.टी. शाह ने पेश किया है और 
जिसमें कहा गया है कि खण्ड (4) के अन्त में ऋ%ए 900 प्लृ०प568 ० 
7297977०70? ये शब्द जोड़ दिये जायें। वह चाहते हैं कि जब एक आगार 
भारतीय संघ के प्रधान के विरुद्ध दोषारोप का पुरोधान करे तो मुकद्दमे की 


विधान का मसौदा [825 


सुनवाई दोनों ही आगार करें। मैं अपने तकों को दुहराना नहीं चाहता। वह यह 
चाहते हैं कि अभियोक्ता और न्यायाधीश दोनों ही मिलकर उस मामले में निर्णय 
दें। चूंकि अभियोक्‍ता न्यायाधीश नहीं हो सकता, इसलिए मैं इस संशोधन का 
विरोध करता हूं 


अब आता है संशोधन नं० 87, जिसे माननीय मित्र मि. काजी सैयद 
करीमुद्दीन ने पेश किया है। इस अनुच्छेद में कहीं भी इस बात का कोई उल्लेख 
नहीं है कि प्रधान के विरुद्ध निन्‍दा का प्रस्ताव पास हो जाने पर जब वह 
प्रधान-पद्‌ से निष्कासित हो जायेगा, तो उसका क्‍या होगा। होना यह चाहिए कि 
निष्कासित होने के बाद वह किसी भी पद के लिये पात्र न रह जाये। किन्तु इस 
बात को हमें विधान में भी लिपिबद्ध कर देना होगा। मेरी समझ से मि. करीमुद्दीन 
का संशोधन सर्वथा समुचित है और इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। 
निष्कासित किये जाने पर प्रधान पर यह निर्योग्यता लागू हो जायेगी कि वह 
भारतीय संघ के अधीनवर्ती किसी सम्मान या विश्वास अथवा लाभ के पद को 
न धारण कर सकेगा। इसमें शक नहीं कि ऐसा ही होगा, पर मैं चाहता हूं कि 
विधान में यह बात रख दी जाये। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद के 
सम्बन्ध में जो कतिपय संशोधन पेश किये गये हैं, उनमें से केवल दो को मैं 
स्वीकार कर सकता हूं। एक तो संशोधन नं० 58 को, जिसे माननीय मित्र 
श्री गुप्ते ने पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रधान के प्राभियोग के सम्बन्ध 
में विचारार्थ जो प्रस्ताव आवे, उसके लिए 4 दिनों की पूर्व सूचना होनी चाहिए। 
दूसरा संशोधन है नं० 60 का, जिसे माननीय मित्र श्री देव ने पेश किया है। 
में इसे भी श्री टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा संशोधित रूप में स्वीकार करने के लिए 
तैयार हूं। मेरा ख्याल है कि मूल अनुच्छेद में जो वह व्यवस्था है कि 30 सदस्यों 
के हस्ताक्षरों से आई हुई सूचना के बाद ही दोषारोप सम्बन्धी संकल्प पर विचार 
हो, इसमें 30 की संख्या पर्याप्त नहीं है। मेरा मत है कि संशोधन द्वारा जिस 
परिवर्तन का सुझाव दिया गया है, उससे व्यवस्था और उत्तम हो जायेगी और 
इसलिए, मैं इसे मान लेता हूं। 
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अब मैं दूसरे संशोधनों को लेता हूं। मुझे दुःख है कि मैं इन्हें स्वीकार करने 
में असमर्थ हूं। पर इनके सम्बन्ध में उत्तर देना मेरे लिए जरूरी है। जिन संशोधनों 
के सम्बन्ध में जवाब देना जरूरी है वह है नं० 5, 7], 73, 76 
और 86 के, जिनको प्रो. के.टी. शाह ने पेश किया है। प्रो. के.टी. शाह ने जो 
संशोधन पेश किये हैं, श्रीमानू, वह दो बातों के सम्बन्ध में हैं। एक तो 
प्राभियोग-सम्बन्धी योजना के सम्बन्ध में, जो कि विधान के मसौदे में रखी गई 
है, और दूसरे इस सम्बन्ध में, कि दोषारोप का अनुसंधान करने वाले आगार के 
सामने उपस्थित होने का तथा वकौल के जरिये अपना बचाव करने का प्रधान 
को अधिकार हेै। दूसरी बात के सम्बन्ध में प्रो. के.टी. शाह का जो संशोधन हे, 
मैं नहीं समझता कि उसकी कोई भी जरूरत है। प्रो. के.टी. शाह ने इस सम्बन्ध 
में जिस अनुच्छेद का उल्लेख किया है वह है शायद 50(3) या 50(4)। उसमें 
न केवल दोषारोप का अनुसंधान करने वाले आगार के सामने उपस्थित होने का 
बल्कि वकील के द्वारा अपना प्रतिनिधान कराने का प्रधान को अधिकार दिया 
गया है। प्रो. के.टी. शाह ने इतना ही किया है कि इस अनुच्छेद के खण्ड (3) 
के कुछ अंश को अलग करके खण्ड (3)(क) के रूप में रख दिया है ताकि 
यह एक अलग स्वतंत्र खण्ड हो जाये। मैं नहीं समझता, जो उपाय उन्होंने 
अपनाया है, उसकी कोई भी जरूरत है। 


अब मैं दूसरी बात को लेता हूं, यानी मसौदे में दी हुई प्राभियोग-सम्बन्धी 
योजना में उन्होंने जो त्रुटियां बताई हैं उनको लेता हूं। पेश्तर इसके कि इस 
सम्बन्ध में जवाब यह अच्छा होगा कि मसौदे में प्राभियोग-सम्बन्धी योजना के 
बारे में जो प्रावधान रखे गये हैं, मैं उनकी एक स्पष्ट रूपरेखा सभा के सामने 
उपस्थित कर दूं। जो कोई भी इस अनुच्छेद का विश्लेषण करेगा, उसे ज्ञात हो 
जायगा कि इसमें चार बातें रखी गई हैं। पहली बात तो यह कि प्राभियोग-सम्बन्धी 
प्रस्ताव किसी आगार में--लोक-सभा में या राज्य-परिषद्‌ में--उपस्थित किया जा 
सकता है। दूसरी बात यह कि ऐसे प्रस्ताव के लिए एक अपेक्षित संख्यक सदस्यों 
का समर्थन आवश्यक है। तीसरी बात यह कि जिस आगार ने दोषारोप सम्बन्धी 
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प्रस्ताव को पास किया है, उसी आगार को दोषारोप के अनुसंधान का अधिकार 
न होगा। और चौथी बात यह कि जिस आगार ने दोषारोप का अनुसंधान किया 
है, वह अगर प्रधान को दोषी पाता है तो दोष को सिद्ध घोषित करने वाला प्रस्ताव 
वहां दो तिहाई के बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। 


ये चार बातें हैं, जो इस अनुच्छेद विशेष में रखी गई हैं। प्रो. शाह का कहना 
यह है कि प्रधान के प्राभियोग के सम्बन्ध में उत्तर-आगार को सर्वथा मौन रहना 
चाहिए। प्रधान पर प्राभियोग लगाने का, दोषारोप के अनुसंधान का तथा उस 
सम्बन्ध में फैसला देने का अधिकार एकमात्र लोक-सभा को ही प्राप्त होना 
चाहिए। मैं उन कारणों को समझने में सर्वथा असमर्थ हूं जिनके आधार पर 
प्रो. शाह का यह ख्याल है कि अवर आगार यानी लोक-सभा को कुछ खास हक 
है कि इन सब बातों की शक्ति उसी में सन्निहित रहे। आखिर प्रधान पर जो 
प्राभियोग लगाया या जो मुकदमा चलाया जायेगा, वह उसी उद्देश्य से तो कि जो 
भी व्यक्ति प्रधान पद पर आसीन हो वह उस पद की मर्यादा को, उसके गौरव 
तथा सम्मान को सदा सुरक्षित रखे। स्पष्ट है कि उस पद की मर्यादा, उसका 
गौरव और सम्मान एक ऐसी बात नहीं है कि जिसका सम्बन्ध केवल लोक-सभा 
से ही हो। उत्तर आगार को भी इन सब बातों से उतना ही सम्बन्ध हे जितना कि 
लोक-सभा को। जैसा मैं कह चुका हूं, उत्तर आगार को भी इस बात की कि 
प्रधान विधान के प्रावधानों के अनुसार चले, उतनी ही फ्रिक होगी, जितनी कि 
लोक-सभा को। इसलिए मैं नहीं समझ पाता कि क्‍यों उत्तर आगार को भी यह 
अधिकार न दिया जाये कि प्रधान के विरुद्ध अगर प्रतिकूल आचरण करने का 
कोई प्राभियोग लगाया जाये, तो वह भी उसका अनुसंधान कर सकता है और 
मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। इस अधिकार से उसे ही क्‍यों वंचित किया 
जाये? उसे भी तो आखिर इन बातों से उतना ही सम्बन्ध है जितना कि 
लोक-सभा को है। अपने मन्तव्य के ठीक होने का प्रो. के.टी. शाह को इतना 
विश्वास था कि अपना पक्ष प्रतिपादन करते हुए आपने यहां तक कह दिया कि 
उनके इस संशोधन का विरोध करने का साहस केवल ऐसे ही लोग कर सकते 
हैं, जो गुलामों की तरह दूसरे विधानों की नकल करते आये हैं। मसौदा-समिति 
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पर आपने जो आक्षेप किया है, मैं उसकी चिन्ता नहीं करता। जेसा कि मैं अपने 
आरम्भिक भाषण में कह चुका हूं। मसौदा-समिति ने जिस विधान में यह देखा 
है कि उसके प्रावधान हम लोगों के द्वारा बनाई जाने वाली व्यवस्थाओं से अच्छे 
हैं, उसने देश-हित के ख्याल से उन प्रावधानों को तुरन्त अपना लिया है। ऐसा 
करने में वह कभी भी डरी नहीं। प्रो. के.टी. शाह शायद यह भूल जाते हैं कि 
यहां अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, जहां तक कि मैं देख पाता हूं, जिसने गुलामों 
की तरह अमेरिकन विधान की ही नकल करने की आदत डाल रखी है तो वह 
व्यक्ति मेरे विचार से सिवाय प्रो. शाह के और कोई नहीं है। ( हंसी) मेरा ख्याल 
है कि अमेरिकन विधान में अधिशासन-सम्बन्धी जो योजना है ठीक उसी योजना 
को मय कामा और फुलस्टाप के प्रो. के.टी. शाह ने उठा लिया था और उसी 
का यहां संशोधन रखा था, और जब मूल बात में उनको सफलता न मिली तो 
अमेरिकन विधान के प्रति उनकी आस्था और भी बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप 
वह ऐसे संशोधनों पर जोर देते आ रहे हैं, जिन्हें वह खुद भी जानते हैं कि, वह 
आनुषंगिक हैं और उनमें सार की कोई बात नहीं है। इसलिए मसौदा-समिति पर 
जो आक्षेप उन्होंने किया है उसकी मुझे चिन्ता नहीं है। 


दूसरी बात प्रो. शाह विधान में रखना चाहते हैं, वह यह है कि प्रधान के 
विरुद्ध लगाये गये दोषारोप के सम्बन्ध में दोनों ही आगारों का मत लिया जाना 
चाहिए। मसौदे में जो मुख्य योजना है, उसे मंजूर करना आपने स्पष्टतः तय कर 
लिया है। आप चाहते यह हैं कि दोषारोप का अनुसंधान करने वाला आगार 
अनुसंधान के फलस्वरूप अगर किसी निर्णय पर पहुंच जाय तो उस निर्णय पर 
तब तक अमल न होना चाहिए जब तक कि दूसरा आगार भी उसे स्वीकार न 
कर ले। उदाहरण के तौर पर आपसे पूछता हूं कि जूरी अगर किसी मामले का 
अनुसंधान करके किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो क्‍यों वह निर्णय फिर किसी दूसरे 
जूरी के सामने रखा जाये? यहां अनुसंधान के फलस्वरूप निर्णय देने वाला आगार 
जूरी की ही स्थिति में है और मेरी समझ में नहीं आता कि उसके निर्णय को 
क्यों फिर दूसरे आगार के सामने रखा जाये। ऐसे सिद्धान्त या ऐसे उदाहरण की 
बात मैंने आज तक नहीं सुनी। मान लीजिए कि दूसरा आगार उस निर्णय को नहीं 
स्वीकार करता है जिसे कि अनुसंधान करने वाले आगार ने किया है। ऐसी सूरत 
में क्या किया जायेगा? स्पष्ट है कि ऐसी सूरत में गतिरोध की स्थिति पैदा हो 
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जायगी। मेरी समझ से प्रो. के.टी. शाह ने इस गतिरोध का कोई उपाय नहीं 
बतलाया है। इन कारणों से प्रो. के.टी. शाह के किसी भी संशोधन को मानने में 
असमर्थ हूं। 


एक दूसरा है, जिसके सम्बन्ध में मुझे जवाब देना होगा क्‍योंकि यह प्रो. के. 
टी. शाह के संशोधन से मिलता-जुलता है। यह है संशोधन नं० 78 जिसे 
माननीय मित्र मि. ताहिर ने पेश किया है। उनका कहना है कि विधान के 
अतिक्रमण सम्बन्धी दोष को सिद्ध घोषित करने वाला जो प्रस्ताव हो, उसके लिए 
यह नहीं होना चाहिए कि वह दो-तिहाई के बहुमत से पास हो। उनका ख्याल 
है कि साधारण बहुमत ही इसके लिए पर्याप्त है। मैं समझता हूं कि माननीय 
मित्र मि. ताहिर ने उस तथ्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है कि प्राभियोग सम्बन्धी 
प्रस्ताव में और अविश्वास के प्रस्ताव में बड़ा अन्तर है। अविश्वास के प्रस्ताव 
में कोई लज्जा या नेतिक नीचता का प्रश्न नहीं सन्निहित रहता। उसका केवल 
इतना ही अर्थ होता है कि पार्टी अथवा सभा हकूमत की नीति को नहीं मानती 
है। अविश्वास के प्रस्ताव में, इसके अतिरिक्त और कोई निन्दा की बात नहीं है। 
किन्तु प्राभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव का आधार ही बिल्कुल भिन्‍न होता है। यदि 
प्राभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव के आधार पर कोई व्यक्ति दोषी घोषित किया जाता हे 
तो इससे उसका सार्वजनिक जीवन ही प्राय: खत्म हो जाता है। इन दोनों में इतना 
बड़ा अन्तर है। इसलिए मेरी समझ में वांछनीय यही हे कि जिस प्रस्ताव का 
परिणाम इतना गम्भीर होता है उसको केवल साधारण बहुमत द्वारा स्वीकृत होने 
की व्यवस्था न की जाये। इसी अन्तर के कारण ही मसौदा-समिति ने यह 
प्रावधान किया है कि दोषी घोषित करने वाला प्रस्ताव दो-तिहाई के बहुमत से 
पास होना चाहिए। 


अब, श्रीमान्‌, मैं माननीय मित्र काजी सैयद करीमुद्दीन के संशोधन को लेता 
हूं। उनके संशोधन नं० 52 पर मैं पहले विचार करता हूं। इस संशोधन के द्वारा 
वह यह चाहते हैं कि “ज्ञं040४४0०॥ ०एी ६976 (१०757प४०४7” (विधान के 
अतिक्रमण) शब्दों के बाद 476७8४०7, छ0967ए धागव 0७ क्रांह) लतं68 
धागे प्रगांडव९ा7९०४॥०प्र/5” (राजद्रोह, घूस तथा अन्य गम्भीर अपराधों और 
दुष्कृत्यों) ये शब्द रखे जायें। “विधान का अतिक्रमण” यह पदसंहति बहुत ही 
व्यापक है और इसमें हम राजद्रोह, घूस तथा अन्य गम्भीर अपराधों और दुष्कृत्यों 
को शामिल कर सकते हैं। राजद्रोह करना, अवश्य ही विधान का अतिक्रमण 
करना है। घूस लेना भी विधान का अतिक्रमण करना है क्योंकि इससे वह शपथ 
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भंग होती है जो प्रधान द्वारा ली जाती है। जहां तक अन्य अपराधों का सम्बन्ध 
है सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि ऐसे अपराधों के सम्बन्ध में प्रधान के 
प्राभियोग के लिए एक और ही व्यवस्था की गई है। इसलिए मेरी राय में इन 
शब्दों को यहां जोड़ना अनावश्यक है। “विधान का अतिक्रमण' इस पदसंहति के 
अन्दर ये सभी बातें आ जाती हैं। 


उनका दूसरा संशोधन है नं० 70 का, जिसके द्वारा वह यह प्रावधान करना 
चाहते हैं, दोषारोप के अनुसंधान की कार्यवाही प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में 
हो। उनके इस मन्तव्य से मेरा कोई विरोध नहीं है कि प्राभियोग-सम्बन्धी मामले 
के अनुसंधान का काम जिस आगार को भी करना पडे, अनुसंधान सम्बन्धी 
कार्यवाही का संचालन पूर्णतः अदालती ढंग पर होना चाहिए और दण्ड-प्रणाली-संहिता 
तथा साक्ष्य-अधिनियम में दिये गये प्रावधानों का इस सम्बन्ध में पालन होना 
चाहिए। जैसा कि मैं कह चुका हूं मुझे उनके मन्तव्य से कोई विरोध नहीं हे 
बल्कि मैं उनसे सहमत हूं। किन्तु इस सम्बन्ध में एक ही बात है जिस पर हमें 
विचार कर लेना चाहिए। क्‍या इस मसले को दोनों आगारों पर ही छोड दें कि 
वहीं उसके बारे में जाप्ते के कायदे बना लें या यह अच्छा होगा कि विधान में 
इन सभी बातों को स्पष्टतः लिपिबद्ध कर दिया जाये। माननीय मित्र 
मि. करीमुद्दीन देखेंगे कि प्रस्तुत अनुच्छेद के उपखण्ड (3) में यह प्रावधान 
किया गया है कि एक आगार दोषारोप का अनुसंधान करेगा। इसलिए स्पष्ट हे 
कि जाप्ते के नियम बनाने में दोनों ही आगारों को उसमें एक धारा प्राभियोग 
सम्बन्धी प्रणाली के सम्बन्ध में रखना ही होगा। यह इसलिए करना होगा क्योंकि 
हो सकता है किसी समय दोषारोप का पुरोधान उत्तर आगार करे और लोक-सभा 
उसका अनुसंधान करे और कभी इसके विपरीत हो। इसलिए दोनों ही आगारों को 
प्राभियोग संबंधी मामले के लिए एक धारा बनानी ही होगी, जिसके जाप्ते के 
नियमों का उल्लेख होगा। ऐसी हालत में विधान-मण्डल जाप्ते के नियमों में 
यह बात रख सकता है कि जिस आगार में भी अनुसंधान की कार्यवाही होगी, 
वह प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में होगी अथवा अन्य किसी न्यायालय संबंधी 
प्राधिकारी की अध्यक्षता में होगी। इसलिए मेरी समझ से मि. करीमुद्दीन साहब 
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का मतलब पूरा हो जायेगा, अगर दोनों आगारों के लिए जाप्ते के जो नियम बने 
उसमें वह बात आ जाय जिसका मैंने यहां उल्लेख किया है। इसलिए इस 
प्रावधान की कोई जरूरत नहीं रह जाती हे। 


अब मैं उनके तीसरे संशोधन को लेता हूं, जो 87 नं० का है। वह चाहते 
हैं कि विधान में निर्योग्यताओं का उल्लेख हो जाना चाहिए, जो प्रधान के विरुद्ध 
लगाये गये दोषारोप के सिद्ध होने पर ही उन पर लागू होंगी। जो भाषा उन्होंने 
अपने संशोधन में व्यवहत की है वह मैं समझता हूं कि उन्होंने अमेरिकन विधान 
से ली है। इस सम्बन्ध में मेरा मत यह है। जहां तक कि विधान-मण्डल की 
सदस्यता का सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी एक अवसर पर बता चुका हूं, 
यह बात अनुच्छेद 83 के अन्तर्गत आ जाती है जिसमें विधान-मण्डल संबंधी 
सदस्यता की निर्योग्यताएं लिपिबद्ध की गई हैं। जैसा कि मैंने उस मौके पर कहा 
था, संसद्‌ के लिए यह सर्वथा शक्‍्य होगा कि जब वह अतिरिक्त निर्योग्यताओं 
को रखने लगे तो उसमें वह उस आशय का एक खण्ड रख दे कि जब विधान 
के अनुसार कोई व्यक्ति प्राभियुक्त होगा तो वह विधान-मण्डल का सदस्य होने 
का पात्र न रह जायेगा। इसलिए अनुच्छेद 83 के आधार पर ऐसे प्रधान को जो 
प्राभियुक्त हो चुका हो, विधान-मण्डल की सदस्यता से अलग किया जा सकता 


है। 


अब केवल एक ही बात रह जाती है जिसके संबंध में मुझे जवाब देना हे 
और वह बात यह है कि प्राभियुक्त प्रधान को पुनः किसी भी पद पर न नियुक्त 
किया जाय। मेरा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में हमें कई बातों पर ख्याल करना 
होगा। यह सच हे कि विधान के प्रावधानों में यह बात नहीं लाई गई है। किन्तु 
मेरा ख्याल है कि संसद्‌ के लिए यह बिल्कुल शक्‍य होगा कि जब वह 'सिविल 
सर्वेन्ट्स एक्ट' बनाने लगे, जो कि निश्चय ही हमारे भावी संसद्‌ को बनाना 
पडेगा, तो सरकारी नौकरों के लिए, उनके परिलाभ एवं नौकरी सम्बन्धी अन्य 
बातों के सम्बन्ध में निर्योग्यताओं को वह लिपिबद्ध कर दे। स्पष्ट है कि संसद्‌ 
यह कानून बना सकती है कि जो भी व्यक्ति विधान के अनुसार प्राभियुक्त होगा 
वह फिर किसी भी पद पर नियुक्त होने का पात्र न रह जायेगा, वह पद चाहे 
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राजदूत का पद हो या अधिशासन के किसी विभाग में कोई पद हो। इसलिए मेरा 
ख्याल है कि यह बात संसद द्वारा निर्मित कानून से भी पूरी की जा सकती है। 


*थ्री एच.वी. कामतः क्‍या मैं यह समझूं कि डॉ. अम्बेडकर निजी तौर पर 
इस संशोधन के पक्ष में हें? 

“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः हां। मेरी समझ से तो इस संशोधन में 
आपत्ति की कोई बात नहीं है सिवाय इस तथ्य के संशोधन का अभिप्राय दूसरे 
तरीकों से भी पूरा किया जा सकता हे। 


अब, श्रीमान्‌, जो दूसरा सवाल आता है वह यह है, क्या यह जरूरी है कि 
इन निर्योग्यताओं के लिए विधान में ही खास तौर पर लिखित रूप में प्रावधान 
किया जाये? मेरी समझ से ऐसा करना दो कारणों से अनावश्यक है। पहला 
कारण तो यह है कि कोई भी व्यक्ति, जिस पर सार्वजनिक रूप में मुकद्दमा 
चलाया गया हो, जिसे जन-शत्रु घोषित करके लज्जित किया गया हो, वह कभी 
भी किसी भी पद के लिए अभ्यर्थी बनने का साहस न करेगा। इस बात को ध्यान 
में रखते हुये, मेरी समझ से तो इस बात की सम्भावना ही नहीं रह जाती कि 
वह पुनः किसी पद्‌ के लिए अभ्यर्थी होगा। दूसरा कारण यह है। क्‍या इस देश 
के लोग सार्वजनिक कर्तव्य ज्ञान से इतना शून्य होंगे कि वह ऐसे व्यक्ति को, 
अगर वह खड़ा ही हो जाये तो पुनः चुनेंगे? यह कहना कि विधान में इस आशय 
का एक स्पष्ट प्रावधान रखना जरूरी है, क्योंकि संभव है, यहां के लोग ऐसे 
व्यक्तियों को चुन दें जो अपराधी हों, जिन्होंने विश्वास-भंग किया हो या सरकारी 
कर्त्तव्य का पालन न करके जनता के प्रति विश्वासघात किया हो, मेरी समझ से 
इस देश के निवासियों पर एक बड़ा ही लज्जापद कलंक लागू करना है। मैं 
समझता हूं कि ये कमजोरियां सभी समाजों में हैं और उनका विज्ञापन करने से 
इनको विधान में स्थान देने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मेरी समझ से, ये 
संशोधन कितने ही स्तुत्य क्यों न हों, इनको विधान में रखना अनावश्यक है। 

“उपाध्यक्ष: उपस्थित संशोधनों पर अब मत लिया जायेगा। 


संशोधन नं० 52 जो मि. काजी करीमुद्दीन के नाम में है। प्रस्ताव यह हे 

किः 
“अनुच्छेद 50 के खण्ड (]) में 407 शं०8007 ०06 0078#४0पप०7' 
(विधान के अतिक्रमण) शब्दों के बाद 47#88807, 97#00७"ए 07 


विधान का मसौदा [833 
गलत भग्रांशा ८68 बाते 75007687०0प7 (राजद्रोह, घूस या 
अन्य गम्भीर अपराध और दुराचार) शब्द रखे जायें। 

संशोधन नाम॑जूर हुआ। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 5 जो प्रो. के.टी. शाह के नाम में हैं, उसका 
प्रथम भाग लिया जाता है। 


प्रश्न यह हे कि: 


+' अनुच्छेद 50 के खण्ड () में 48 ॥40 98 97777०907०0 #0/! शब्दों के 
बाद 478७807 07” शब्द जोड़ दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 5] जो प्रो. के.टी. शाह के नाम में हे। अब 
इसका दूसरा भाग लिया जाता हे। 


प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 50 के खण्ड () में 'शं.्र७/ प्र0प४७ (कोई आगार) शब्दों 
की जगह 496 77९०७]०'४ प्ृ०प४०' (लोक-सभा) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन गिर गया। 


“उपाध्यक्ष: अब में श्री टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा संशोधित संशोधन नं० 
]60 पर मत लेता हूं। 


प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 50 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) में 4.07 7राश700"४' 
शब्दों की जगह '076-०प्रा॥ ० ॥स्‍6 40) 7_ष्ाऐएलक ० 
770706/8'(उस आगार के कुल सदस्यों की एक चौथाई से.....) 
शब्द रखे जायें।” 


सशोधन स्वीकार किया गया। 


+“ अनुच्छेद 50 () का संशोधित रूप होगा: 
घूस या संविधान के अतिक्रमण के लिए इत्यादि इत्यादि, ..... ” 
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“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 50 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) में 4.7/0ए 7 रोश700/8' 
शब्दों की जगह #रष्ा07606 77७770९-8' शब्द रखे जायें।” 
संशोधन नाम॑जूर हुआ। 
+ उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 50 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) में '४#७/ 8 7000० 


सशोधन स्वीकृत हुआ। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 50 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) में .70ए९१ ४९" 8 


(ऐसी....सूचना) शब्दों की जगह '70ए766 278४७ 4 ') (ऐसी"“4 
दिनों की सूचना) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन नाम॑जूर हुआ। 
“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 50 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) में “5प9007०व ४ए! 
शब्दों की जगह $%9885९6 97 8 ए्राधुं ०१६४ ०7” शब्द रखे जायें।” 
सशोधन मंजूर हुआ। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 50 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) की जगह निम्नलिखित 
अंश रखा जाये: 


“(ख) इस संकल्प का समर्थन, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 
बहुमत ने न किया हो।'” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


*उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 68 पर मैं मत नहीं लेने जा रहा हूं क्योंकि यह 
नं० 67 से बिल्कुल मिलता-जुलता है। 67 के सम्बन्ध में मत लिया जा 
चुका हे। 


+अनुच्छेद का हिन्दी रूप देखने से संशोधन स्पष्ट हो जायेगा। 
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प्रस्ताव यह है कि; 


“अनुच्छेद 50 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के बाद निम्नलिखित नया 
उपखण्ड जोडा जाये: 


*(ग) बैठकों की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश 
करेगा और साक्ष्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम 
होगा।'” 


संशोधन अस्वीकृत रहा। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 50 के खण्ड (3) में ४७० प्र०प४७' (किसी आगार) शब्दों 
के स्थान पर ५86 77९००]0'8 प्र०प४०” (लोक-सभा) शब्द रखे जायें 
और “9# ट्षप्58 (6 ढाध्ा86 00 906 परए2४॥79290०व धातवे 6 
>ऋ#€ढडांवशा। हावी] ॥9ए6 (06 "80॥॥ 00 90627 ध्यावे 40 0९ 
709"88९7॥९6 8६ 8प८॥ 77ए९४४४४४४0०7? (या अनुसंधान करायेगा 
और इस अनुसंधान में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधान कराने 
का प्रधान को अधिकार होगा) ये शब्द रखे जायें।” 


संशोधन नाम॑जूर हुआ। 
“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 50 के खण्ड (3) में निम्नलिखित 77९8029॥९०९! शब्द के 
बाद पूर्णविराम का चिन्ह रखा जायें।” 


संशोधन नामजूर रहा। 
“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 50 के खण्ड (3) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाये: 


*(3-क) अनुसंधान में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधान कराने का 
प्रधान को अधिकार होगा।'” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


836] भारतीय विधान-परिषद्‌ [28 दिसम्बर सन्‌ 948 ई. 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 50 के खण्ड (4) में (98838९6 5प97007०१ 9४! (.....समर्थित 
होकर पास हो जाता हे) शब्दों की जगह १888९0 9ए 8 7 धुं ०६५ 
०* (बहुमत द्वारा पास हो जाता हे) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकार किया गया। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 50 के खण्ड (4) में ॥00 688 087 ए०-7938 0६॥7० 
॥08) 77077087-879 ० +06 स्रृ०प5०' (.....आगार के समस्त 
सदस्यों की दो तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा) शब्दों की जगह 
गाधय[ंग्लाए 006 7श706/78 0768९70 ध्यवे 7०778 (आगार 
में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से) शब्द रखे 
जायें।” 

संशोधन अस्वीकृत रहा। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 50 के खण्ड (4) में 5पला #8680प४ंणा 8! (वह 
संकल्प) शब्दों के बाद 56 92८९१९ ४००४९ ४४86 76००]९'४ 
पस0०प७९ 8704 7 800906१ 9ए ६४6 ]8006०७, ४79])' (लोक-सभा 
के सामने रखा जायगा और यदि उस सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तो) 
शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
उपाध्यक्ष: अब सवाल है कि संशोधन नं० 85..... 


*श्री नजीरुद्दीन अहमद: मेरे संशोधन के सम्बन्ध में डॉ. अम्बेडकर ने 
कोई जवाब नहीं दिया है, श्रीमान्‌। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं कह चुका हूं, श्रीमान्‌, कि मैं 
इसका विरोध करता हूं। 
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“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 50 के खण्ड (4) में (8808 ०० एञगं८४” (उसकी पारण तिथि 
से) शब्दों की जगह (776 ए९7' (उसके पारण के समय से) 
शब्द रखे जायें।” 


संशोधन नामजूर रहा। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 50 के खण्ड (4) के अन्त में कऊए 909 प्ल०प्568 ० 
7?१४०४४0९०॥0 शब्द जोड़े जायें।” 


सशोधन नाम॑जूर रहा। 
“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 50 के खण्ड (4) के अन्त में इतना जोड़ दिया जाये: 


बाते ॥ शात्योी] 69९०6 858 8 वांडबवृपधीस्‍दधाणा 00 06 दावे 
शा0ज बाज 066 0 ॥070प्रा', 7प्डछा 07 097070 पावे&# 06 


# 29 


॥॥0०॥:॥॥ है है॥॥ ९)॥ है 


(और इसका प्रभाव यह होगा कि भारतीय संघ के अधीनवर्ती किसी भी 
सम्मान, विश्वास या लाभ के पद के लिए वह निर्योग्य समझा 
जायेगा।) 


संशोधन अस्वीकृत रहा। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 
“संशोधित अनुच्छेद 50 को विधान का अंग समझा जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
अनुच्छेद 50 को सशोधित रूप में विधान में शामिल किया गया। 


अनुच्छेद 5 
*उपाध्यक्ष: अब हम अनुच्छेद 5 को लेते हैं। 
प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 5 को विधान का अंग माना जाये।” 


838] भारतीय विधान-परिषद्‌ [28 दिसम्बर सन्‌ 948 ई. 
[उपाध्यक्ष ] 
संशोधनों को हम एक-एक करके लेंगे। संशोधन नं० 90 और 9] एक 


ही आशय के हैं और इन पर एक ही साथ विचार किया जाएगा। नं० 90 अब 
पेश किया जा सकता हे। 


(संशोधन नं० 90 और 9 पेश नहीं किये गये।) 
नं० 92 को उपस्थित किये जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। 


नं० 93--इसका पहला विकल्प तथा नं० 94 दोनों ही का आशय 
समान है और इन पर एक ही साथ विचार किया जायेगा। मैं नं० 93- प्रथम 
विकल्‍प को उपस्थित करने की अनुमति दे सकता हूं। मि. मोहम्मद ताहिर 
आइये। 


*भ्री मोहम्मद ताहिरः मैं प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमान्‌, किः 


“अनुच्छेद 5 के खण्ड (2) में 'डंड 700009' (छ: मास) और (था 
$€0॥7 07ए6 एछ/8 885 970शंव&त ॥ "7९९ 48 ० (एंड 
(/078४0प४07' (इस संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावहित पांच 
वर्ष की पूर्ण अवधि.....) शब्दों के स्थान पर क्रमशः 4076७ 
7707079' (तीन मास) और फशाधांग8 (श४॥ 07ए86 ए९६7"8 
7 जशगांठा ५86 ए४९८४७7८ए 80 0९८८प7०४! (पांच वर्ष से बची हुई 
अवधि के लिए जिसके अन्दर कि इस तरह पद रिक्त होगा) शब्द 
रखे जायें।” 


छः: मास और तीन मास की अवधि के संबंध में मुझे यही कहना है कि यह 
एक महत्त्वपूर्ण मसला है और जितनी ही जल्दी इसके संबंध में निर्णय हो जाये 
अच्छा है। छ: मास की अवधि इसके लिए बहुत ज्यादा है। इसलिए मैंने तीन 
महीने का सुझाव दिया है। 


अब मैं दूसरी बात की ओर आता हूं। मेरे संशोधन के अनुसार यह होगा कि 
पांच वर्ष की कालावधि में जो बची हुई अवधि रहेगी। उसी तक नव निर्वाचित 
प्रधान अपने पद पर रहेगा। मान लीजिए कि प्रधान एक वर्ष तक अपने पद पर 
रहता है और उसके बाद निष्कासन या पद॒त्याग अथवा अन्य कारणों से उसका 
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स्थान रिक्त हो जाता है। अब जो नया प्रधान निर्वाचित होगा वह पांच वर्ष से बची 
हुई अवधि के लिए ही प्रधान का पद धारण करेगा। ऐसी व्यवस्था करने में मेरा 
अभिप्राय यह है कि प्रधान तथा संसद्‌, इन दोनों का कार्यकाल साथ-साथ चलता 
रहे, ताकि प्रत्येक पांच वर्ष के बाद जब नई संसद्‌ बने, तो उसके साथ एक नया 
प्रधान भी आये ओर इस तरह एक शुद्धत नवीन वातावरण में कार्यारम्भ हो। अगर 
ऐसा नहीं होता है तो, मेरी समझ से कुछ कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। मान 
लीजिए, दो वर्ष के कार्यकाल के बाद प्रधान का स्थान रिक्त हो जाता है और 
उसकी जगह नया प्रधान निर्वाचित होकर आता है। अब मूल अनुच्छेद के 
अनुसार यह होगा कि नव-निर्वाचित प्रधान पांच वर्ष तक प्रधान-पद्‌ पर आसीन 
रहेगा अर्थात्‌ नई संसद्‌ के आ जाने के दो वर्ष बाद तक। इसमें दो कठिनाइयां 
आयेगी। मान लीजिए कि प्रधान एक दल विशेष का व्यक्ति है और नई संसद्‌ 
में उस दल का बहुमत नहीं है। ऐसी स्थिति में पदारूढ प्रधान क्या करेगा? 
अवश्य ही कई कारणों से पद्‌ से अलग हो जाना पडेगा। या तो पदत्याग करेगा 
या बहुमत प्राप्त दल उसे अपने उद्देश्यों ओर लक्ष्यों के लिए अनुपयुक्त समझेगा। 


और फिर मैं यह कहूंगा कि प्रधान जो कि संसद्‌ के निर्वाचन के समय 
पदासीन रहेगा, अगर निर्वाचन के पश्चात्‌ कुछ वर्षों तक वह पदासीन रहा तो यह 
स्वाभाविक है कि अधिकारारूढ़ होने के कारण वह अवश्य ही नवीन निर्वाचन 
पर अपना असर डालेगा। मेरी राय से यह गणतंत्रीय विचारधारा के सर्वथा विपरीत 
है कि कोई भी अधिशासी निर्वाचन में अपने प्रभाव का उपयोग करे। और फिर 
कठिनाई यह है कि इसे कोई रोक नहीं सकता है। कारण यह है कि 
अधिकारारूढ़ प्रधान स्वभावत: यह चाहेगा कि वह अधिकारारूढ बना रहे। सुतरां 
वह अपने सम्पूर्ण प्रभाव का उपयोग उसी उद्देश्य से करने लगेगा कि उसका दल 
शासनारूढ़ हो जाये। इसलिए मेरा यह कहना है कि औचित्य की दृष्टि से 
वांछनीय यही है कि प्रधान का कार्यकाल तथा संसद्‌ का कार्यकाल साथ-साथ 
चले और दोनों की अवधि एक हो। इन कतिपय शब्दों के साथ मैं सभा के 
समक्ष, स्वीकारार्थ अपना यह संशोधन उपस्थित करता हूं। 


“उपाध्यक्ष: अपना विकल्‍प वाला संशोधन भी आप पेश कर सकते हैं। 


840] भारतीय विधान-परिषद्‌ [28 दिसम्बर सन्‌ 948 ई. 


*थ्री मोहम्मद ताहिरः मेरा, दूसरा वैकल्पिक संशोधन यह हे: 
“कि अनुच्छेद 5] के स्थान पर निम्नलिखित अंश रखा जाये: 


॥।॒ 


5] यदि मृत्यु, पदत्याग अथवा निष्कासन, अथवा अन्य कारण से प्रधान 
का पद रिक्त हो जाये तो उसकी अवधि के अवशिष्ट काल के लिए, 
जिसमें कि उस प्रकार पद्‌ रिक्त होगा, उप-प्रधान प्रधान के रूप में 
कार्य करेगा।'” 


इस संशोधन को पेश करने में मुझे यह कहना है, श्रीमानू, कि जब भी प्रधान 
या उप-प्रधान के निर्वाचन का प्रश्न देश या संसद्‌ के सामने आयेगा तो यह 
स्वाभाविक है कि संसद्‌ और समूचा देश यही सोचेगा कि देश के सर्वोत्तम दो 
व्यक्तियों को प्रधान और उप-प्रधान पद्‌ के लिए चुना जाये। दो सर्वोत्तम व्यक्ति 
ही इन पदों के लिए चुने जायेंगे। उसके बाद अगर प्रधान का पद रिक्त हो जाता 
है तो कोई कारण नहीं है कि एक तीसरे व्यक्ति को इसके लिए चुना जाये और 
दूसरा सर्वोत्तम व्यक्ति जो पहले से ही उप-प्रधान चुना जा चुका है, जो उस पर 
रह चुका है और जिसे उस पद का कुछ दिनों का अनुभव मिल चुका है, उसे 
क्यों न प्रधान पद पर आसीन किया जाये। इसलिए मेरी राय में उचित यही हे 
कि प्रधान का पद खाली होने पर, उसके शेष कार्यकाल के लिए उसकी जगह 
पर उप-प्रधान ही आये। 


इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन स्वीकृति के लिए सभा के सामने 
रखता हूं। आशा है, सभा इन संशोधनों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और 
इनको स्वीकार करेगी। 


“उपाध्यक्ष: अब आता है संशोधन नं० 98 जो प्रो. के.टी. शाह के नाम 
में है। 
*प्रो, के.टी. शाहः मेरा प्रस्ताव यह हे, श्रीमान्‌, कि: 


“अनुच्छेद 5। के खण्ड (2) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा 
जाये: 


(3) 09प्राच्मा8 7.7स्‍67067ए8 080ए९९॥ 06 0806 ज्राशा ६ ए8८६॥८फए 
॥ 6 ०66 076 7#€2४967॥ 0९८प्र/5, 8746 406 (80९ 
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(8॥ ॥। 0)॥ है 


[(3) जिस तिथि पर प्रधान का पद रिक्त होगा और जिस तिथि पर उस पद 
के लिए नया निर्वाचन पूरा हो जायेगा और नवीन प्रधान का नाम घोषित 
हो जायगा, इन दोनों के अन्तर्वर्ती काल में उप-प्रधान, जिसका कि 
अलग दूसरे अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, संघ के प्रधान के पद 
पर आसीन रहेगा और प्रधान के रूप में कार्य करेगा।] 


यह केवल एक आनुषंगिक संशोधन है। प्रधान के निष्कासन, पदत्याग या 
उसकी मृत्युकाल से लेकर उसके उत्तराधिकारी चुने जाने तक जो व्यवधान पडेगा 
उसकी पूर्ति की इसमें व्यवस्था की गई है। प्रधान की मृत्यु या निष्कासन के 
समय से लेकर उसके उत्तराधिकारी चुने जाने तक की मध्यवर्ती अवधि के 
लिए.--वह अवधि चाहे तीन मास की हो या छः मास की हो या जितनी भी हो-- 
कोई न कोई प्रबन्ध तो हमें करना ही होगा। कम से कम मेरा यह संशोधन तो 
अवश्य एक ऐसा उदाहरण है, जिसे मैं अमेरिकन विधान के अननुकरण का 
प्रमाण न दे सकता हूं। अमेरिकन विधान में तो यह है कि ऐसी अवस्था में 
उप-प्रधान प्रधान का पद ले लेता है और इस तरह वहां नवीन निर्वाचन की नौबत 
ही नहीं आती। यहां अपने विधान में हमने न केवल नये निर्वाचन पर ही जोर 
दिया है बल्कि वह व्यवस्था की है कि नव निर्वाचित प्रधान न केवल पूर्ववर्ती 
प्रधान के कार्यकाल की अवशिष्ट अवधि के लिए ही प्रधान होगा, बल्कि वह 
पांच साल की पूर्ण अवधि के लिए प्रधान रहेगा। मसौदा-समिति के अध्यक्ष यदि 
मेरे संशोधन के मूलगत सिद्धान्त पर तथा उसके शब्दों पर विचार करें तो वह 
देखेंगे कि मेरे संशोधनों में अमेरिकन विधान का उतना अनुकरण नहीं किया गया 
है, जितना कि खुद उन्होंने अपने मसौदे में किया है। हां, हम लोगों में यह अन्तर 
जरूर है कि मेरी 'आस्था' जैसा कि वह कहते हैं केवल अमेरिकन विधान के 
प्रति है, पर उनकी आस्था दुनिया के कितने ही विधानों के प्रति है और उन सभी 
से उन्होंने कुछ न कुछ अवश्य ही नकल कर रखा है। 
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[प्रोफेसर के.टी. शाह] 


अस्तु इन बातों से हमारी इस आवश्यकता पर कोई असर नहीं पड़ता कि 
मध्यवर्ती काल के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था होनी ही चाहिए। जहां तक मैं 
देखता हूं, विधान में इस मध्यवर्ती काल के लिए, जब तक कि प्रधान का पद 
रिक्त रह सकता है, कोई संतोषजनक प्रबन्ध नहीं किया गया है। मेरे संशोधन में 
इसी आवश्यकता की व्यवस्था की गई है और आशा है, सभा इसे स्वीकार 
करेगी। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 95, 96 तथा 97 केवल शाब्दिक मात्र हैं, 
इसलिये इनको पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। डॉ. अम्बेडकर, इन 
संशोधनों के संबंध में अब आप अपना मत दीजिए। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मुझे खेद है, श्रीमान्‌, कि प्रो. के.टी. 
शाह के संशोधन को स्वीकार करने में में असमर्थ हूं। अनुच्छेद 54 () में 
उनके संशोधन की सभी बातें आ जाती हैं। जो संशोधन उन्होंने पेश किया हे, 
उसमें और अनुच्छेद 54 के खण्ड (॥) में, मुझे कोई अन्तर नहीं दिखाई देता। 
मेरा ख्याल है कि अगर वह इस अनुच्छेद को देखें तो यह बात उनकी समझ 
में आ जायेगी कि उनके संशोधन की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। 


अन्य संशोधनों में तथा विधान के प्रावधान में एकमात्र अन्तर इतना ही है कि 
संशोधनों में यह कहा गया है कि निष्कासन आदि के फलस्वरूप निर्वाचन होने 
पर जो नवीन प्रधान आयेगा वह अपने पूर्वाधिकारी की अवशिष्ट कालावधि के 
लिए. उस पद पर रहेगा, जब कि मसौदे में यह प्रावधान किया गया है कि प्रधान 
के पद-त्याग अथवा मृत्यु आदि के फलस्वरूप जो नवीन प्रधान आयेगा, वह 
विधान द्वारा प्रावहित पूर्ण अवधि के लिए प्रधान पद पर आसीन रहेगा। मैं तो कोई 
कारण नहीं देख पाता कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद के लिए चुना जाता हे 
तो उसके कार्यकाल की अवधि क्‍यों न वही पूर्ण अवधि रहे, जो विधान में उस 
पद के लिये प्रावहित है और क्‍यों उसकी कालावधि उसके पूर्वाधिकारी की 
अवशिष्ट अवधि तक ही सीमित की जाये। इसलिए इस संशोधन के लिए मुझे 
तो कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। 
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*उपाध्यक्ष: अब मैं संशोधन नं० 93 के प्रथम विकल्प पर मत लेता हूं 

जिसे मि. मोहम्मद ताहिर ने पेश किया है। 

प्रस्ताव यह है कि: 

“अनुच्छेद 5 के खण्ड (2) में 'झंड 707079' (छः मास) और (था 
$€07 07ए6 एछ६/8 88 970०एशंव&त ॥ "७7९6 48 0 (एंड 
(/078४0प४07' (इस संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावहित पांच 
वर्ष की पूर्ण अवधि.....) शब्दों के स्थान पर क्रमशः 4786 
7707/#79' (तीन मास) तथा +छाधांगरा)2 ६077 07ए6 ए&६7"8 
0 शा ६868 ए४९८४७7८ए 80 0८८प/७४! (पांच वर्ष से बची हुई 
अवधि के लिए जिसके अन्दर कि इस तरह पद रिक्त होगा) शब्द 
रखे जायें।” 

संशोधन स्वीकार नहीं हुआ। 

“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 94 जो प्रो. के.टी. शाह के नाम में है। 

प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 5] के खण्ड (2) में #04 0०॥68 000 .6 पी] $07॥ण 
776 7९४7४' (पांच वर्ष की पूर्ण कालावधि के लिए पद-धारण 
करेगा) शब्दों की जगह #0०6 ०॥6०७ 0: ४86 98]8706 0॥0॥7 
० 7ए6 7९४7४” (पांच वर्ष से बची हुई कालावधि के लिए 
पद-धारण करेगा) शब्द रखे जायें।” 

संशोधन अस्वीकृत रहा। 


*उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 98---दूसरा विकल्प जो मि. मोहम्मद ताहिर के 
नाम में है। 


प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 5] के स्थान पर निम्नलिखित अंश रखा जाये: 


5]. यदि मृत्यु, पद॒त्याग अथवा निष्कासन अथवा अन्य कारणों से प्रधान 
का पद रिक्त हो जाये तो उसकी अवधि के अवशिष्ट काल के लिए, 
जिसमें कि इस प्रकार पद रिक्त होगा, उप-प्रधान प्रधान के रूप में 
कार्य करेगा।'” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
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“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 5 विधान का अंग माना जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 5। को विधान में शामिल किया गया। 


नवीन अनुच्छेद 5-क 
“उपाध्यक्ष: अब हम संशोधन नं० 99 पर आते हैं जो प्रो. के.टी. शाह 
के नाम में है। 


“प्रोफेसर के.टी. शाह: श्रीमान्‌, क्या मुझे संशोधन के दूसरे हिस्से को पेश 
करने की आप अनुमति दे रहे हैं, जिसमें प्रधान के पेंशन (उत्तर वेतन) का जिक्र 
है? 

“उपाध्यक्ष: प्रधान के पेंशन के प्रश्न पर तो शायद आप किसी पहले के 
संशोधन में विचार कर चुके हें। 

*प्रोफेसर के.टी. शाहः हां, श्रीमान्‌ू, इसीलिये तो मैंने यह पूछा। 

“उपाध्यक्ष: तब दूसरे हिस्से को छोड दीजिए। 

“प्रोफेसर के.टी. शाह: तो मैं इस संशोधन को पेश न करूंगा। 


अनुच्छेद 52 
*उपाध्यक्ष: अब हम अनुच्छेद 52 को लेते हें। 
मैं देखता हूं कि इस संशोधन में एक ऐसे मसले की चर्चा की गई है जिसका 
सम्बन्ध अनुच्छेद | से है। मैं विश्वास करता हूं कि अगर इसी तरह का कोई 
परिवर्तन अनुच्छेद में किया जाता है तो मसौदा-समिति स्वयं ही तीसरी, 
आवृत्ति (७४०॥7॥४) में तदनुसार परिवर्तन कर देगी। इस विश्वास के आधार पर 


मैं इसे पेश करने की अनुमति नहीं देता हूं। श्री कामत, आप यह मानने को तैयार 
हैं तो? 
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*थ्री एच.वी. कामतः मैं इस संशोधन को पेश नहीं करूंगा, श्रीमान्‌। 
*उपाध्यक्ष: तो मैं इस पर मत ले सकता हूं। 
प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 52 को विधान का अंग माना जाये।” 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 

अनुच्छेद 52 विधान में शामिल किया गया। 
अनुच्छेद 53 

*उपाध्यक्ष: अब हम लेते हैं अनुच्छेद 53 को। 


संशोधन नं० 20। को पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि 
इसका निषेधात्मक प्रभाव पड़ता है। संशोधन नं० 202 तथा 203 समान आशय 
के प्रतीत होते हैं, इसलिए 202 को उपस्थित किये जाने की अनुमति देता हूं। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमान्‌, किः 

“अनुच्छेद 53 में “07 902ं00०7 0 ९श॥7०प्रगा०७77 (परिलाभ का पद 
अथवा स्थिति) शब्दों की जगह '०७०97०१7 (लाभ का पद) शब्द 
रखे जायें।” 

“उपाध्यक्ष: अब आता है संशोधन नं० 204 जो मि. मोहम्मद ताहिर के 

नाम में है। 

*थ्री मोहम्मद ताहिरः मैं इसे पेश नहीं कर रहा हूं, श्रीमान। 

“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 205 जो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम में है। 

“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मेरा प्रस्ताव हे कि: 

“अनुच्छेद 53 के परादिक में इतना और जोड़ दिया जाये: 


(“और ऐसे वेतन या अधिदेय का अधिकारी न होगा जो इस संविधान के 
अनुच्छेद 79 के अनुसार राज्य-परिषद्‌ के सभापति को देय हो।'” 


इस प्रावधान का अभिप्राय यह है कि दुतरफा लाभ वह न उठा सके। 
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“उपाध्यक्ष: मि. नजीरुद्दीन ने एक संशोधन भेजा हे जिसकी संख्या है 33 । 
यह केवल शाब्दिक है इसलिए इसे पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। 


अब मैं इन संशोधनों पर मत लेता हूं। इन संशोधनों पर किसी सदस्य को 
कुछ कहना तो नहीं हे? 


*थ्री एच.वी. कामतः संशोधन 205 के सम्बन्ध में एक बात जानना 
चाहता हूं, श्रीमान्‌। जब उप-प्रधान, प्रधान के रूप में कार्य करेगा तो उसे प्रधान 
के वेतन तथा अधिदेय दिये जायेंगे या सिर्फ उप-प्रधान के? 


*याननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: उस समय उसे प्रधान का वेतन 
मिलेगा अर्थात्‌ वह वेतन दिया जायेगा जो उस पद के लिये दिया जाता है। 


*उपाध्यक्ष: अब मैं इन संशोधनों पर मत लेता हूं। संशोधन नं० 202 जो 
डॉ. अम्बेडकर के नाम में हे। 


प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 50 में 6७ 9020907 0० ७70]प7०7/7(परिलाभ का पद 
अथवा स्थिति) शब्दों की जगह '०७०97०१7 (लाभ का पद) शब्द 
रखे जायें।” 

सशोधन स्वीकृत हुआ। 


“उपाध्यक्ष: मिस्टर नजीरुद्दीन अहमद, क्या आप यह चाहते हैं कि आप के 
संशोधन पर मत लूं जो पहले के संशोधन से बिल्कुल मिलता-जुलता है? 


*थ्री नजीरुद्दीन अहमद: नहीं, श्रीमान्‌। 

*उपाध्यक्ष: तो अब मैं संशोधन नं० 205 पर मत लेता हूं. 
प्रस्ताव यह है कि: 

“अनुच्छेद 53 के परादिक में इतना और जोड़ दिया जाये: 


(और यह ऐसे वेतन या अधिदेय का अधिकारी न होगा जो इस संविधान के 
अनुच्छेद 79 के अनुसार राज्य-परिषद्‌ के सभापति को देय हो।'” 


सशोधन स्वीकृत हुआ। 
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“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 53 को उसके संशोधित रूप में विधान का अंग माना जाया” 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 53 विधान में शामिल किया गया। 


अनुच्छेद 54 
“उपाध्यक्ष: अब हम अनुच्छेद 54 पर आते हें। 
सभा के सामने प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 54 को विधान का अंग माना जाये।” 
इसके सम्बन्ध में आये हुए संशोधनों पर हम विचार करते हैं। संशोधन नं० 
206, यह मि. मोहम्मद ताहिर के नाम में है। 
*थ्री मोहम्मद ताहिरः मैं इसे नहीं पेश कर रहा हूं, श्रीमान्‌। 


*उपाध्यक्ष: अब आता है संशोधन नं० 207 । चूंकि संशोधन नं० 85 


*भ्री नजीरुद्दीन अहमद: यहां तो स्थिति बिल्कुल ही भिनन है, श्रीमान्‌। मैं 

एक मिनट में इसे स्पष्ट कर दूंगा। 

“उपाध्यक्ष: अच्छी बात है, आप संशोधन पेश कीजिए। 

*भ्री नजीरुद्दीन अहमद: मैं प्रस्ताव करता हूं कि: 

“अनुच्छेद 54 के खण्ड () में (8४६९ ०० छ70०7 (उस तिथि तक... 
जब) शब्दों की जगह (४776 ए)!७7/(उस समय तक....जब) शब्द 
रखे जायें।” 

मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। ये शब्द आये हैं अनुच्छेद 54 के 

खण्ड () में। यहां कहा गया है कि प्रधान का पद रिक्त होने पर उस तिथि 
तक उप-प्रधान, प्रधान का स्थानापन्‍न होगा, जब तक कि नव निर्वाचित प्रधान 
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[ श्री नजीरुददीन अहमद] 


अपने पद पर प्रवेश न करे। में सभा के सामने एक ही स्थिति का उदाहरण रखता 
हूं और उससे अनुरोध करता हूं कि वह उस पर विचार करे। मान लीजिए कि 
प्रधान का पद रिक्त होने पर उप-प्रधान उसका स्थानापनन होता है और नया प्रधान 
पहली जनवरी को निर्वाचित होकर 2 बजे दिन को अपने पद पर प्रवेश करता 
है। मूल खण्ड में यह कहा गया है कि उप-प्रधान उस तिथि तक प्रधान का 
स्थानापनन्‍न होगा जब तक कि नया प्रधान अपने पद पर प्रवेश न करे। इसलिए 
वह केवल 3 दिसम्बर तक ही प्रधान के रूप में कार्य कर सकेगा क्‍योंकि इस 
खण्ड के अनुसार वह केवल “उस तिथि तक” प्रधान का स्थानापनन होगा जब 
तक कि नया प्रधान अपने पद पर प्रवेश न करे। ऐसी सूरत में 3। दिसम्बर की 
मध्य रात्रि से लेकर पहली जनवरी के दोपहर तक जब कि नया प्रधान अपने 
पद पर प्रवेश करता है, प्रधान का पद सर्वथा रिक्त ही रहेगा और भारतीय 
सरकार के कार्यों की अध्यक्षता के लिए कोई न रहेगा। न प्रधान ही रहेगा और 
न उप-प्रधान ही रहेगा। इस राजनैतिक व्यवधान की पूर्ति के लिए ही यह 
संशोधन रखा गया हे। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 208 और 209 केवल शाब्दिक हैं इसलिए 
इनको पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती हे। 


संशोधन नं० 2 और 20 एक ही आशय के हैं। इनमें पहला अधिक 
व्यापक है और वह पेश किया जा सकता है। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं प्रस्ताव रखता हूं कि: 
“अनुच्छेद 54 के खण्ड (3) में निम्नलिखित अंश जोड़ दिया जाये: 


ब्ाव 96७ थाप्रए66 ॥$0 इपढा एछस्‍जशो68९३, शातप्रााशड दावे 
8]]0ए97068 88 799 06 666७-776व4 एज 7४ ६707(॥ एप 
]8ण़ धा।ते प्रागर छ70शंडांगा व पीता 0९व०ा। व8 80 7906, 
डपदी एलज62९४, ९70]प्रा7श709 ा।े 80ए970688 88 ६९ 
8962लग6१ ॥ 006 866९074 86#06१प6. ? 


(तथा ऐसे विशेषाधिकारों, परिलाभों और अधिदेयों का अधिकारी होगा जिन्हें 
संसद्‌ विधि द्वारा निश्चित करे, और जब तक इस संबंध में प्रावधान 
नहीं बनता तब तक वह ऐसे विशेषाधिकारों परिलाभों और अधिवदेयों 


का अधिकारी रहेगा जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं।) 
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मसौदे में यह बात छूट गई है और इसे विधान में स्थान देने के लिए ही यह 
संशोधन रखा जा रहा है। 


“उपाध्यक्ष: अनुच्छेद 49 के स्वीकृत हो जाने से संशोधन नं० 22 और 
23 के पेश किये जाने पर रुकावट पड़ गई है। 


*शथ्री एच.वी. कामतः संशोधन नं० 2]] के संबंध में, जिसे 
डॉ. अम्बेडकर ने उपस्थित किया है, मैं कुछ कहना चाहता हूं, श्रीमानू, अभी 
कुछ देर पहले उन्होंने यह कहा है कि उप-प्रधान जब प्रधान का स्थानापन्न होगा 
तब उसे वही परिलाभ और अधिदेय मिलेंगे जो कि प्रधान को मिलते हैं। किन्तु 
इस संशोधन में यह कहा गया है कि वह “ऐसे विशेषाधिकारों, परिलाभों और 
अधिदेयों का अधिकारी होगा जिन्हें संसद्‌ विधि द्वारा निश्चित करे और जब तक 
इस संबंध में प्रावधान नहीं बनता तब तक वह ऐसे विशेषाधिकारों, परिलाभों और 
अधिदेयों का अधिकारी रहेगा जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं”। उप-प्रधान 
जब प्रधान के रूप में कार्य करता है तो उसके सम्बन्ध में यह भेद क्‍यों किया 
जा रहा है कि जब तक इस संबंध में संसद्‌ प्रावधान न बना दे तब तक वह 
उन परिलाभों या अधिदेयों को पायेगा जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं? जब 
तक वह प्रधान के रूप में कार्य करता है तब तक उसे प्रधान के परिलाभ और 
अधिदेय मिलने ही चाहिएं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह अन्तर क्‍यों रखा 
गया है। 


*पं, ठाकुरदास भार्गवः अनुच्छेद 54(3) यह कहता है, श्रीमान्‌, किः 


“पप्जढ शाल-7##€छा9व60700 हावी], वैपानाएु बाते ॥ #९896९० 0 6 
9०००0, ज्ग्रा)8 ॥6 48 80 बलागआए 388, 07 वांडटाधा९778 (6 
पिलाणाड 06 ?#€डांव०ा5 79ए6 2] (06 70९०5 धा ते 


रगाप्राव॥॥68 0006 €289467॥.7 


(उप-प्रधान, उस कालावधि में और उस कालवधि के संबंध में जब कि वह 
प्रधान का स्थानापनन है अथवा उसके प्रकायों का पालन कर रहा हे, 
प्रधान की सब शक्तियों और विमुक्तियों का अधिकारी होगा।) 


डॉ. अम्बेडकर ने जो संशोधन पेश किया हे उसमें विशेषाधिकारों, परिलाभों 
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[पं. ठाकुरदास भार्गव] 


तथा अधिदेयों की चर्चा अवश्य की गई है किन्तु उसमें इस बात का उल्लेख 
नहीं है कि उप-प्रधान जब प्रधान का स्थानापनन रहेगा, उस समय उसके क्‍या 
कर्त्तत्य और दायित्व होंगे। अगर उप-प्रधान संविधान का अतिक्रमण करे तो उस 
पर किस प्रकार से प्राभियोग लगाया जायेगा या उस संबंध में कया कार्यवाही की 
जायेगी। इसके लिए विधान में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। 


और आगे जाने पर विधान के अनुच्छेद 56 में यह प्रावधान देखते हैं कि 
संसद्‌ के दोनों आगारों द्वारा पास किये हुए प्रस्ताव के द्वारा उसे पद से निष्कासित 
किया जा सकता है। किन्तु संविधान के अतिक्रमण के संबंध में या कर्त्तव्यपालन 
में च्युत होने के संबंध में विधान में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। जब 
उप-प्रधान, प्रधान का स्थानापनन रहे उस समय प्रधान के कर्त्तव्यों और दायित्वों 
का भार उस पर होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता था कि “शक्तियों और 
विमुक्तियों ” शब्दों के बाद “दायित्व तथा कर्त्तव्य” ये शब्द भी आ जाते। इन 
शब्दों के रख देने से हमारा काम पूरा हो जायेगा। इस आशय का एक संशोधन 
मैंने भेजा है किन्तु चूंकि सदस्यों के पास यह नहीं भेजा गया है, मैं इसे बाकायदा 
पेश नहीं करूंगा; पर मैं जरूर चाहूंगा कि डॉ. अम्बेडकर 'शक्तियों और 
विमुक्तियों' शब्दों के बाद “दायित्वों और कर्त्तव्यों' शब्दों को जोड़ने पर विचार 
करें। ऐसा होने से यह अनुच्छेद सर्वथा सम्पूर्ण हो जायेगा और इसमें जो त्रुटि रह 
गई है वह जाती रहेगी। 


*पाननीय डॉ. बी.आर, अम्बेडकर: उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन उपस्थित 
किये गये हैं उनमें मुख्यतः तीन बातें उठाई गई हैं। मि. नजीरुद्दीन अहमद ने 
अपने संशोधन में समय का सवाल उठाया है। माननीय मित्र मि. नजीरुद्दीन 
अहमद कितने सतर्क व्यक्ति हैं, यह बात हम सबको अब तक अच्छी तरह 
मालूम हो गई है। वह चाहते हैं कि विधान में स्पष्ट रूप से समय का उल्लेख 
कर दिया जाये कि जिस समय प्रधान पद खाली करेगा उसकी जगह उप-प्रधान 
पदासीन हो जायेगा। मैं नहीं समझता कि विधान में इतनी सतर्कता की कोई 
जरूरत है, अस्तु। अपने संशोधन में उन्होंने यह नहीं बताया है कि समय कौन-सा 
लिया जायेगा। इसलिए उनका संशोधन मानने में मुझे कठिनाई है। कौन-सी 
समय-पद्धति उनके दिमाग में हे? ग्रीनविच से वह समय लेना चाहते हैं या 
वर्तमान स्टैंडर्ड टाइम को रखना चाहते हैं या कलकत्ता अथवा बम्बई के समय 


विधान का मसौदा [85] 
को लेते हें? 


*थ्री नजीरुद्दीन अहमदः मेरा मतलब है कि ठीक उस समय से जब कि 
प्रधान पदासीन किया जायेगा। 


“माननीय डॉ. बी.आर,. अम्बेडकरः समय क्‍या था यह तय करना तो बड़ा 
मुश्किल होगा। जब तक कि समय-पद्धति का वह खुलासा नहीं करते, 'समय' 
शब्द रख देने से इस संबंध में कोई अधिक स्पष्टता या सुनिश्चितता नहीं आ 
सकती। 


दूसरी बात यह है कि जहां तक इस खंडविशेष का सम्बन्ध हे, मैं देखता 
हूं कि यह संशोधन सर्वथा अनावश्यक है क्‍योंकि अनुच्छेद 54 के उपखंड () 
में कहा गया है कि रिक्त पूर्ति सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार निर्वाचित नया 
प्रधान अपने पद पर प्रवेश न करें" निश्चय ही प्रधान अपने पद पर प्रवेश करेगा, 
किसी समय उसी तिथि पर। हो सकता है वह उस दिन आधी रात को पद-प्रवेश 
करे या दिन के 2 बजे। यहां समय की बात तो अपने आप ही निश्चित हो 
जाती है, इसलिए यह संशोधन सर्वथा अनावश्यक है। 


*थ्री नजीरुद्दीन अहमद: खंड में कहा गया है कि उप-प्रधान 'उस तिथि 
तक ' प्रधान का स्थानापनन्‍न रहेगा जब तक कि नया प्रधान अपने पद पर प्रवेश 
न कर ले। इसमें यह तो नहीं कहा गया है कि वह 'उस समय तक' स्थानापन्न 
रहेगा जब तक कि नया प्रधान पद-प्रवेश न कर ले। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: निश्चय है कि वह उस तिथि पर 
किसी समय ही अपने पद पर प्रवेश करेगा। सम्भव है कि वह ज्योतिषी से कोई 
शुभ मुहूर्त पूछे। अस्तु यह संशोधन सर्वथा अनावश्यक हे। 


माननीय मित्र श्री कामत ने कहा है कि पूर्ववर्ती अनुच्छेद के संबंध में 
वादानुवाद का उत्तर देते हुये या अपना संशोधन पेश करते हुए मैंने यह कहा था 
कि जब उप-प्रधान का स्थानापनन रहेगा तो उसे प्रधान के ही परिलाभ दिये 
जायेंगे। मैंने जो संशोधन रखा है, उसके अनुसार संसद्‌ को यह अधिकार होगा 
कि वह उस काल के लिए उप-प्रधान का वेतनादि निश्चित कर सकती है जब 
कि वह प्रधान का स्थानापनन हो। इस संशोधन में और मेरे वक्तव्य में सामंजस्य 
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पाना उन्हें कठिन मालूम पड़ता है। अगर मित्र कामत मसौदे के पृष्ठ 6 पर 
दृष्टि डालें तो देखेंगे कि वहां एक अनुसूची दी गई है जिसमें प्रधान का वेतन 
तय कर दिया गया है। उस अनुसूची की कंडिका पैरा (5) में उप-प्रधान का 
वेतन निश्चित कर दिया गया है। अवश्य ही जब कोई व्यक्ति प्रधान का 
स्थानापनन रहेगा तो विधान में प्रावहित वेतन का ही वह अधिकारी होगा, चाहे 
कितनी ही कम उम्र में वह उस पद पर क्‍यों न पहुंच गया हो। किन्तु यह महसूस 
किया गया कि अल्पकालिक अवधि के लिए अगर कोई व्यक्ति प्रधान का 
स्थानापनन होता है तो उसके लिए वेतनादि निश्चित करने का काम संसद्‌ पर 
छोड़ना आवश्यक हो सकता है। हो सकता है कि संसद्‌ उसे प्रधान का वेतन न 
देना चाहे क्योंकि उसके कार्यकाल की अवधि वहीं नहीं होगी जो कि खुद प्रधान 
की होती है। अत: अगर संसद्‌ ने इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया तो उसे 
प्रधान का ही वेतन दिया जायेगा। किन्तु संसद्‌ भिन्‍न वेतन देने का प्रावधान कर 
सकती है। इसीलिए. यह संशोधन रखा गया हे। 


*अरी एच.वी. कामतः में अपने माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर का ध्यान 
अनुच्छेद 48 (4) की ओर खींचना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि प्रधान 
के परिलाभ और अधिदेय के संबंध में, उसके कार्यकाल में कम नहीं किये 
जायेंगे। क्या में यह समझूं कि आप प्रधान तथा स्थानापन्न प्रधान के बीच अन्तर 
बरतने जा रहे हें? 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: निश्चय ही। 
*श्री एच. वी. कामतः गत अनुच्छेद के संबंध में आये हुये एक संशोधन 


पर जब मैंने आपत्ति की थी, तो डॉ. अम्बेडकर ने यह कहा कि उप-प्रधान जब 
प्रधान का स्थानापन्‍न रहेगा तो उसे प्रधान के वेतन तथा अधिदेय ही दिये जायेंगे। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: जब तक कि संसद्‌ अन्यथा प्रावधान 
न करे, उप-प्रधान जब तक प्रधान का स्थानापनन रहेगा, तब तक वह प्रधान का 
ही वेतन पायेगा। कोई कारण नहीं है कि क्‍यों संसद्‌ को यह शक्ति न दी जाये 
कि अल्पकालिक अवधि के लिए, प्रधान का स्थानापनन होने वाले उप-प्रधान के 
वेतन को वह निश्चित कर सकती हे। 


पंडित ठाकुरदास भार्गव ने यह बात कही है कि उप-प्रधान जब प्रधान का 
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स्थानापनन रहेगा तो उस पर प्राभियोग चलाने के संबंध में विधान में कोई व्यवस्था 
नहीं रखी गई है। स्पष्ट है कि उप-प्रधान जब प्रधान का स्थानापन्न हो जायेगा 
तो प्रधान के सभी कर्त्तव्य और दायित्व स्वतः उस पर आरोपित हो जायेंगे चाहे 
इसका स्पष्ट उल्लेख भले ही न किया जाये। उस कालावधि में, जब कि वह 
प्रधान का स्थानापनन रहता है, यदि वह कोई अपराध करता है या ऐसा कोई काम 
करता है जिससे वह अपने प्राभियोग को संकट में डाल देता है तो उसे इस 
कारण से विमुक्ति नहीं मिल सकेगी कि वह तो उप-प्रधान है या प्रधान का 
केवल स्थानापन्न मात्र है। इसलिए ऐसे प्रावधान की कोई जरूरत ही नहीं है। 


*थ्री नजीरुद्दीन अहमद: उपाध्यक्ष महोदय, कया मैं यह पूछ सकता हूं 
कि... 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः इस समय मैं किसी भी जिरह में 
पड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। 

“उपाध्यक्ष: मि. नजीरुद्दीन अहमद अपना स्थान ग्रहण करें। 

*थ्री नजीरुद्दीन अहमद: माननीय डॉ. अम्बेडकर का ध्यान मैं एक त्रुटि 
की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। 

*उपाध्यक्ष: वह उसे सुनने पर तैयार नहीं हैं, ऐसी सूरत में मैं क्या कर 
सकता हूं? मैं उन्हें मजबूर तो कर नहीं सकता। 

*थ्री नजीरुद्दीन अहमद: उन्हें मजबूर तो कोई भी नहीं कर सकता, किन्तु 


बात यह है कि अनुच्छेद 54 के खण्ड (3) में..... 


*उपाध्यक्ष: अब मैं संशोधन पर मत लेने जा रहा हूं। डॉ. अम्बेडकर यह 
कह चुके हैं कि वह कोई भी जवाब नहीं देंगे। 

*भ्री नजीरुद्दीन अहमद: मैं आशा करता हूं कि वह इस बात पर विचार 
करेंगे। 

“उपाध्यक्ष: मैंने मिस्टर नजीरुद्दीन अहमद को बोलने के लिए तो नहीं कहा 
है। 

*भ्री नजीरुद्दीन अहमद: श्रीमान्‌, मैं सभा का ध्यान एक बात की ओर 
आकृष्ट करना चाहता हूं जिससे मतों पर प्रभाव पड़ सकता है। 
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“उपाध्यक्ष: तीसरी आवृत्ति के समय आप क्‍यों न ऐसा करें? मैं संशोधन 
पर मत लेने जा रहा हूं। 


*थ्री नजीरुद्दीन अहमद: किन्तु, श्रीमानू, यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात 
है। 
*उपाध्यक्ष: यह आपका ख्याल है। अब मैं आपसे साग्रह कहूंगा कि आप 
अपना स्थान ग्रहण करें। 
*श्री नजीरुद्दीन अहमद: मैं आपके अनुरोध का पालन करूंगा। 
“उपाध्यक्ष: अब में मि. नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन नं० 205 पर मत 
लेता हूं। 
प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 54 के खण्ड () में “(6806 ०7 ज्ञागरंटए (जिस तिथि पर) 
शब्दों की जगह (४776 ए०7” (उस समय) शब्द रखे जायें।” 
सशोधन नाम॑जूर रहा। 
“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 54 के खण्ड (3) में निम्नलिखित अंश जोड़ दिया जाये: 
ब्गतव 96 शाप्रग66 00 इडपदा छापशं।628०३, शा०प्रा]॥708, धावे 
8]]0ए97068 88 7989 06 666७-9776व4 एज 7० ध्वा]९70 एफ 


]8ण धावे प्राप्री छ/0एंड्रंणा ॥ पर्व 0९7४8 80 76 उपटी 
977ए]6268, ९70]प्रा76760 धावे 8]0म़97068 88 87९ 
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89०2०76१ ॥ 6 86९076 86८॥#॥6वप्री ८. 


(तथा ऐसे विशेषाधिकारों, परिलाभों और अधिदेयों का अधिकारी होगा जिन्हें 
संसद्‌ विधि निश्चित करे, और जब तक इस संबंध में प्रावधान नहीं 
बनता तब तक वह ऐसे विशेषाधिकारों, परिलाभों और अधिदेयों का 
अधिकारी रहेगा जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हें।) 

सशोधन स्वीकृत हुआ। 
“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 54 के खण्ड (3) में ४०७ 8)] (96 0०ए९०/४' शब्दों के बाद 
व 097एं]62९०७, ०७770]प777९708' शब्द जोड़ दिये जायें।” 


सशोधन नाम॑जूर रहा। 
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“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 54 को, उसके संशोधित रूप में, विधान का अंग माना जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
अनुच्छेद 54 विधान में शामिल किया गया। 


अनुच्छेद 55 
“उपाध्यक्ष: अब अनुच्छेद 55 पर विचार प्रारम्भ किया जायेगा। इस 
अनुच्छेद के संबंध में पहला संशोधन है श्री हिम्मत सिंह के. माहेश्वरी का। चूंकि 
सदस्य महोदय सभा में उपस्थित नहीं हैं इसलिये यह संशोधन नहीं पेश हो रहा 
है। 


संशोधन नं० 25 जो मि. मोहम्मद ताहिर के नाम में है तथा नं० 28 
जो प्रो. के. टी. शाह के नाम में है--यह दोनों ही एक समान हें। प्रो. शाह अपना 
संशोधन पेश कर सकते हैं। 


*प्रोफेसर के. टी. शाह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि: 


“अनुच्छेद 55 के खण्ड () में १ए ४86 7 00678 07900 म़ञ0प्र5९8 
0 ?्चल5879000 8855९0770]60 0 8 ]०ण॥॥ 76७वाए | 
8९९०#१62766 जशांत्री 6 8ज86॥7 0० 970907#707व4) 
#९]0768070707 09ए 76578 076 886 (7'६807"800]6 
ए006 बाव (96 ए0०ग्रा2 ४0 उडपला छीढलाणा शवों 96 9ए 856० 
७०॥०४' (संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित संसद्‌ के उभय आगारों के 
सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधान पद्धति के अनुसार एकल संक्राम्य 
मत द्वारा....और ऐसे निर्वाचन में) शब्दों की जगह (8॥ ६6 86 
ग्राग6 धावे॥ 6 8द्या6 गर्या)।९" 88 6 /62व6॥0 (उप- 
प्रधान का निर्वाचन उसी समय और उसी पद्धति से होगा जैसे कि 
प्रधान का होता है) रखा जाये।” 


मैं यहां यह बतला दूं, यद्यपि मेरा यह कथन मेरे ही खिलाफ जायेगा, कि 
बालिग मताधिकार के संबंध में एक संशोधन द्वारा मैंने प्रधान के निर्वाचन की 
एक पद्धति का सुझाव पहले दिया था और उस संशोधन को सभा ने कृपया 
ठुकरा भी दिया था। उस संशोधन में सुझाई गई पद्धति के अनुरूप ही मेरा यह 
संशोधन भी है। नियमत: इस संशोधन को अब मैं पेश कर सकता हूं, इस पर 
मुझे शक हे। 
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“उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करूंगा कि वह अपने विवेक से 
काम लें। 


*प्रोफेसर के.टी. शाहः में तो अपनी ही बात सुनने का आदी नहीं हूं। मैं 
तो केवल उस त्रुटि को बतला देना चाहता हूं जो यहां है। 


*उपाध्यक्ष: ऐसी सूरत में, में समझता हूं कि माननीय सदस्य इसे न पेश करें 
यही अच्छा है। सुतरां इस पर मत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

*थ्री मोहम्मद ताहिरः मैं प्रस्ताव रखता हूं कि: 

“अनुच्छेद 55 के खण्ड (]) की जगह निम्नलिखित अंश रखा 

जाये: 

(4९) 6 ए6९-२#€डांव७ा॥0 होठ) 96 ९]९८८९१ 7 (0॥6 छदन्‍॥76 
गाधा6/ 88 0970ए०व466 | ४४४८७ 43.7 ? 

[() उप-प्रधान का निर्वाचन उसी तरह से किया जायगा जैसा कि अनुच्छेद 

43 में प्रावहित है।]” 

अनुच्छेद 43 में वह पद्धति दी गई है जिसके अनुसार प्रधान निर्वाचित होगा। 
मेरा ख्याल है, श्रीमानू, कि जहां तक प्रधान और उप-प्रधान के निर्वाचन का 
सम्बन्ध है उसमें एक ही पद्धति बरती जानी चाहिये, उसमें कोई अन्तर न होना 
चाहिये। उप-प्रधान की स्थिति वही है जो कि प्रधान की है। हां, उनके कार्यों को 
अवश्य बांट दिया गया है और उसमें अन्तर कर दिया गया है। किन्तु कम या 
बेशी दोनों एक-सा ही पद धारण करते हैं अत: उनके निर्वाचन-पद्धति में कोई 
अन्तर न होना चाहिये। 

दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि प्रधान का निर्वाचन तो करेंगे संसद्‌ के दोनों 
आगार तथा राज्यों के विधान-मण्डलों के सदस्यगण। अगर हम उप-प्रधान को 
भी इसी तरह नहीं चुनते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि राज्यों के 
विधान-मण्डलों को उप-प्रधान को चुनने का जो हक है उससे उन्हें हम वंचित 
करते हैं। ऐसा करना, राज्यों के विधान-मण्डलों के सदस्यों के प्रति अन्याय 
होगा। इसलिये मैंने संशोधन में यह सुझाव दिया है कि उप-प्रधान का निर्वाचन 
भी उसी रूप में होना चाहिये जैसे कि प्रधान का होगा। 


(संशोधन नं० 26 और 27 पेश नहीं किये गये।) 
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*भ्री नजीरुद्दीन अहमद: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि: 


“अनुच्छेद 55 के खण्ड () में '885श.70]९06 80 8 ]०7॥ 7०९४प४' 
(संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित) शब्द हटा दिये जायें और इस 
संशोधित अनुच्छेद की क्रम संख्या 55 कर दी जाये।” 


मेरा अपना ख्याल यह हे, श्रीमान्‌ू, कि जिन शब्दों को मैं हटाना चाहता हूं. 
उनके कारण कुछ असामंजस्य उत्पन्न होता है। “संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित 


प्रावधान में कहा गया है। मेरा कहना यह है, श्रीमान्‌ू, कि उप-प्रधान के निर्वाचन 
के लिए संसद्‌ के दोनों आगारों के सदस्यों का मत अवश्य ही लिया जाना 
चाहिये, किन्तु इसके लिये संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित होने की कोई जरूरत 
नहीं है। इसके लिये न तो बैठक करने की जरूरत है और न सदस्यों के एकत्रित 
होने की ही। विभिन्न समितियों के सदस्य जिस पद्धति से निर्वाचन करते हें 
उससे हम सब पूर्णतया परिचित हैं। इसके लिये वे किसी बैठक में समवेत्‌ नहीं 
होते। सभा की अध्यक्षता चाहे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष करे या प्रधान या उप-प्रधान 
करे-जैसी भी दशा हो--किन्तु सदस्यों के लिये जरूरी नहीं हे कि नियमतः वे 
उपस्थित ही हों। एक समय पर उनका उपस्थित होना जरूरी भी नहीं है और यही 
आशा की जा सकती है कि वे एक समय पर समवेत्‌ होंगे। इसके लिये न तो 
संयुक्त बैठक होती है और न अन्य किसी प्रकार की बैठक होती है। कोई कोरम 
(गणपूरक) भी इसके लिये जरूरी नहीं है। सदस्यगण निश्चित अवधि के अन्दर 
एक निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं और निर्वाचन-प्राधिकारी, उसे आप रिटर्निंग 
आफीसर कहें या पोलिंग आफीसर कहें, उनका मत दर्ज कर लेता है। इसके 
लिये यदि केवल एक ही सदस्य आता है तो उतना ही पर्याप्त है। इसके लिये 
यह जरूरी नहीं होता कि कोई बैठक हो और वहां सभी सदस्य एकत्रित हों। 
मतदान के सम्बन्ध में यह बात लागू ही नहीं हो सकती कि उसके लिये कोई 
बैठक की जाये या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाये। इसी कारण से मैं सभा से 
अनुरोध कर रहा हूं कि “संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित' शब्दों को वह हटा दें। 
इन शब्दों के हटा देने पर खण्ड का रूप यह होगा: 


“पप्ढ शलल-/#ढडंवेढा शादी] 068 ९06९९८९१ एए 86 गराल्ाए&/8 0 
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छ00। म्र0प्र568 ए ए्वाना्रा07.....0ए97768708 0 2726 ("६7867/800]6 


ए०0॥6.7 


(संसद्‌ के उभय आगारों के सदस्यों द्वारा, एकल संक्राम्य मतपद्धति के 
अनुसार उप-प्रधान का निर्वाचन होगा।) 


इसके लिये सदस्यों को एकत्रित होने की कोई जरूरत ही नहीं है। यदि 
एकत्रित होने की बात रखी गई तो इससे विभिन्‍न प्रतिबन्ध खडे हो जायेंगे ओर 
कार्य-प्रणाली या जाप्ते के नियमों में बड़ा वितण्डावाद आ जायेगा, जिनकी 
मतदान के संबंध में कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं कहूंगा कि ये शब्द 
अनावश्यक हैं, इनसे भ्रम पैदा होता है और इनको हटा ही देना चाहिये। संशोधन 
का दूसरा भाग इस आशय का है कि उस अनुच्छेद को एक पृथक्‌ अनुच्छेद के 
रूप में रखा जाय। संशोधन के प्रथम अंश पर सभा को गम्भीरतापूर्वक विचार 
करना चाहिये। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 220 बेगम ऐजाज रसूल तथा मि. नजीरुद्दीन 
अहमद के नाम में है। बेगम साहिबा यहां उपस्थित नहीं है इसलिए मि. नजीरुद्दीन 
अहमद, आप इसे पेश कर सकते हैं। 


*भ्री नजीरुद्दीन अहमद: में यह प्रस्ताव रखता हूं कि: 


“अनुच्छेद 55 के खण्ड () से ॥॥ 8९०2८076870०8 जां0 5968 5एड९0॥7 
० 97000700792] 7९७7९४४९०४४४४०7! (अनुपाती प्रतिनिधान की 
प्रणाली के अनुसार) शब्द हटा दिये जायें।” 


इस मसले पर, कि जब एक ही स्थान की पूर्ति करनी हो तो अनुपाती 
प्रतिनिधान की व्यवस्था लागू हो सकती है या नहीं, सभा ने बहुत विचार किया 
है। उस एक स्थान के लिए उम्मीदवार कई हो सकते हैं इसलिए मतों का 
हस्तान्तरण तो किया जा सकता है। मत-हस्तान्तरण की व्यवस्था से आप ऐसे 
व्यक्ति को चुन सकेंगे जो अभ्यर्थियों में सर्वाधिक प्रिय हो। उदाहरण देकर मैं इस 
बात का खुलासा कर देता हूं। मान लीजिये कि एक सौ मतदाता हैं और दस 
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स्थानों की पूर्ति करनी है। ऐसी सूरत में एक वर्ग या दल का प्रतिनिधान करने 
वाले दस सदस्य मिलकर अपना एक व्यक्ति चुन सकते हैं और उनके द्वारा चुना 
हुआ व्यक्ति मतदाताओं के दशमांश का प्रतिनिधान करने वाला समझा जायेगा। 
यही हुई अनुपाती प्रतिनिधान की पद्धति। इस बात की ओर मैं डॉ. अम्बेडकर 
का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं यह देखता हूं कि अक्सर वह मेरी बात 
को पकड़ नहीं पाते हैं और उसका जवाब देना भूल जाते हैं। खास तौर पर एक 
बात की ओर मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और वह बात यह हे। 
अगर एक सौ मतदाता हैं और दस जगह हैं तो दस मतदाता अपना एक दल 
बनाकर अपने एक व्यक्ति को चुन सकते हैं और दसों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, 
अनुपाती प्रतिनिधान की पद्धति के अनुसार, उन दसों सदस्यों का प्रतिनिधान करने 
वाला माना जायेगा। वह मतदाताओं के दशमांश का प्रतिनिधान करता है। जहां 
जगहें अनेक हों वहीं अनुपाती प्रतिनिधान की पद्धति लागू हो सकती है। किन्तु 
जब एक ही व्यक्ति को चुनना है, उस दशा में अनुपाती प्रतिनिधान की पद्धति 
लागू ही नहीं हो सकती। एक व्यक्ति अपने को अनेक अंशों में विभकत करके 
मतदाताओं के अंशों का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिनिधित्व करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। 
उदाहरण के लिए, श्रीमानूु, आपको सभा ने चुना है पर आपके लिए यह नहीं 
कहा जा सकता कि आप निर्वाचकों के भिन्‍न-भिन्‍न दलों का अनुपाती प्रतिनिधान 
करते हैं। जब एक ही स्थान की पूर्ति करनी हो तो उस जगह अनुपाती प्रतिनिधान 
की पद्धति नहीं लागू की जा सकती। 


मतों के हस्तान्तरण की जो बात है वह वस्तुतः एक ऐसा मन्तव्य है जो माना 
जा सकता है। अगर पहली बार की मतगणना में प्रथम आये व्यक्ति को आये 
वोटों में से आधे से कम वोट उसे प्राप्त होते हैं तो दूसरी बार की मतगणना में 
हस्तान्तरित मतों को फिर से ठीक-ठीक हिसाब से उम्मीदवारों के नाम में 
दिखाया जायेगा और इसमें ऐसा हो सकता है कि पहली बार की मतगणना में जो 
व्यक्ति प्रथण आया हो वह दूसरी बार की मतगणना में प्रथम न आये। इस प्रकार 
हस्तान्तरित मत-पद्धति में वही व्यक्ति या लोग निर्वाचन में सफल होते हैं जिनको 
सर्वाधिक समर्थन प्राप्त होता है। अगर जगह एक ही हो तो उसके लिए 
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भी हस्तान्तरित मत की व्यवस्था ही वांछनीय है, किन्तु वहां आनुपातिक 
प्रतिनिधान नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति को 
चुनना है तो वह अकेला निर्वाचकों के भिन्न-भिन्न दलों का आनुपातिक रूप से 
प्रतिनिधान नहीं कर सकता। हस्तान्तरित मत-पद्धति बरती जाने पर, आनुपातिक 
प्रतिनिधान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से उसी हालत में लागू होगी जब कि जगरहें 
एक से ज्यादा हों। किन्तु जब जगह एक ही हो या यों कहिए कि जब एक ही 
आदमी चुना जाता है तो वह अकेला किसी वर्ग का आनुपातिक प्रतिनिधान नहीं 
कर सकता। एक स्थान के लिए, आनुपातिक प्रतिनिधान की व्यवस्था लागू ही 
नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है, श्रीमान्‌ू, कि इस आनुपातिक प्रतिनिधान के 
सम्बन्ध में बड़ी गड़बड़ी या अस्पष्टता पैदा हो गई है। मैं चाहता हूं कि 
आनुपातिक प्रतिनिधान की पद्धति तथा हस्तान्तरित मतपद्धति के बीच जो अन्तर 
है उसे स्पष्ट कर दिया जाये। इन दोनों को अलग-अलग रखना चाहिए अन्यथा 
इस बात की आशंका है कि लोग उन दोनों को एक-दूसरे का अंग समझेंगे। 


(संशोधन नं० 22। और 222 पेश नहीं किये गये।) 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 223 को पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती 
है क्योंकि यह केवल शाब्दिक हे। 


संशोधन नं० 224 । डॉ. अम्बेडकर, आप इसे अब पेश कीजिये। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमान्‌, कि: 


“अनुच्छेद 55 के खण्ड (2) में 'शं॥०७ ० ]?287977070 0? (किसी 
संसद्‌ का या) शब्दों की जगह '्ण शंर०० प्र०पडछ९ णए्वंग्राशा: 


तथा एाशगए0०-+ 0]797/॥977०7॥ 0०7” शब्दों की जगह प70772- 
्णशंप्र७- स़०प्5९ ण एव्काग्राशा 07 ए 8 ०7४० (संसद्‌ के 
किसी आगार अथवा.....के आगार का सदस्य ) शब्द और ह॥॥ | 
एलाधाशा। 07 छपी ॥,6ट2ट8 0प7९, 85 006 ८8856 पर 06 


(संसद्‌ का अथवा उस विधान-मण्डल का, जैसी कि स्थिति हो) 
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शब्दों की जगह 47 ४४96६ +0प8०' (उस आगार का) शब्द रखे 
जायें।” 
केवल भाषा संबंधी सुधार की दृष्टि से ही यह संशोधन रखा जा रहा है और 
इसमें सार की कोई खास बात नहीं है। 


(संशोधन नं० 225, 7226 और 227 नहीं पेश किये गये।) 
“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 228 और 229 समान आशय के हैं। 
(संशोधन नं० 228, 229 तथा 230 पेश नहीं किये गये।) 


संशोधन नं० 23, जो कि प्रो. के.टी. शाह के नाम से हे, पेश किया जा 
सकता है। 


“प्रोफेसर के.टी. शाहः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव हे कि: 


“अनुच्छेद 55 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ग) में (00णाली ० 
5809/९४! (राज्य-परिषद्‌.....न रखता हो) शब्दों के बाद निम्नलिखित 
अंश जोड़ दिया जाये: 


बाते 8 70 वंडवृपधोास्‍€व एज #€8807 70? ब्याए ढणाशंलांगा (07 
(768807, 07 धाए 0ी४शिा66 ब(९धां)850 प6 8४6५, 8९९८प्रताप 
07 ॥768200 0 06 80806, 0" धाए ए008007 0० 06 
(7ण०ाडा0प070, 0/ ॥88 06९7 ९९८९१ 27व4 5९7"ए९व 7076 
ग्रीद्या] 0006 88 ?#€डांतढ७ा0 0७ ४९९-९"७४१९७४॥(६ ० (0॥6 
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(8॥ ॥। 0)॥ है 


(और साथ ही यदि वह राज्यद्रोह का अपराधी प्रमाणित होने के कारण, 
अथवा राज्य की रक्षा, सुरक्षा तथा अखण्डता के विरुद्ध कोई अपराध 
करने के कारण, अथवा विधान का उल्लंघन करने के कारण निर्योग्य 
न ठहरा दिया गया हो अथवा एकाधिक बार संघ का प्रधान या 


उप-प्रधान न चुना जा चुका हो और उस पद पर काम न कर चुका 
हो।) 


862] भारतीय विधान-परिषद्‌ [28 दिसम्बर सन्‌ 948 ई. 


[प्रोफेसर के.टी. शाह] 


अन्त में एकाधिक बार चुने जाने आदि की जो निर्योग्यता रखी गई है वह 
अनुच्छेद 46 के संबंध में किये गये निर्णय को देखते हुए उचित नहीं प्रतीत होती 
है। पर उसके पूर्व की जो निर्योग्यताएं मैंने सुझाई हैं वह तो सभा को मान्य होनी 
ही चाहिए। 


उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसी विचारधारा आज वर्तमान है जो सम्भवतः यह 
समझती है कि कुछ खास-खास पदों के अभ्यर्थियों की निर्योग्यताओं का विधान 
में उल्लेख करना विधान की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है--मैं इस विचार से सहमत 
नहीं हूं। ये राजनीतिक पद हैं और इनके लिए जिन निर्योग्यताओं का मैंने उल्लेख 
किया है, उनको रखा जाये या नहीं, इस संबंध में लोग अपना अलग-अलग 
विचार रखते हैं। अगर आप विधान में इनका स्पष्ट उल्लेख नहीं कर देते हैं तो 
आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जिनके संबंध में विधान भंग करने का सन्देह किया 
जाता है या जिन पर विधानोल्‍लंघन का दोषारोपण किया गया है, या यहां तक कि 
नियमानुसार जो राजद्रोह के अपराधी घोषित हो चुके हैं, फिर भी वह इन पदों 
के लिए अभ्यर्थी के रूप में खडे होने का न केवल साहस ही करेंगे (जिसके 
संबंध में डॉ. अम्बेडकर का ख्याल है कि वे नहीं करेंगे) बल्कि मैं तो कहता 
हूं कि इसका दुस्साहस भी करेंगे। विधान का उल्लंघन करने पर भी राजद्रोह का 
अपराधी कोई हो सकता है। मैं आपको बता दूं, राजद्रोह अगर सफल हो जाता 
है तो फिर राजद्रोह के नाम से उसका उल्लेख नहीं किया जायेगा; क्योंकि उस 
हालत में कोई भी उसे राजद्रोह कहने की हिम्मत नहीं करेगा। इस दृष्टि से में 
इसे आवश्यक समझता हूं कि विधान में एक ऐसा प्रावधान होना ही चाहिये जिस 
में तीन-चार बातों के आधार पर, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है, निर्योग्यता 
लागू की गई हो। विधान का उल्लंघन या राजद्रोह के लिए अपराधी घोषित होना 
ऐसी बातें हैं कि राजनीतिक अपराधों या राजनीतिक पदों के संबंध में निश्चित 
रूप से हम यह नहीं मान सकते हैं कि इन अपराधों के दोषी निर्वाचन के लिये 
खडे ही न होंगे। 


इसलिए निःशंक होकर हम यह नहीं मान सकते कि अगर ऐसे दोषी व्यक्ति 


विधान का मसौदा [863 


निर्योग्यताओं की उपेक्षा करके ऐसे पदों के लिए खडे होने का साहस या 
दुस्साहस करें तो निर्वाचक्त अवश्य ही इतनी साधारण बुद्धि वाले और औचित्य 
का ख्याल करने वाले होंगे कि वे इनको चुनेंगे ही नहीं। विधान में जिस तंग 
पैमाने पर मताधिकार दिया गया है उसे ध्यान में रख कर, मुझे यह भरोसा नहीं 
है कि विधान में उस निर्योग्यता का उल्लेख न हो, पर यह बात संभव न होगी 
कि पार्टी के प्रभाव में आकर या तरफदारी के फेर में पड़कर निर्वाचक इन 
निर्योग्यताओं की उपेक्षा करें। इसलिए मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि वह इस 
संशोधन को स्वीकार कर ले। 


*उपाध्यक्ष: आगे के दो संशोधनों को अर्थात्‌ नं० 232 तथा 233 को पेश 
करने की अनुमति नहीं दी जाती है क्‍योंकि ये केवल शाब्दिक हें। 


संशोधन नं० 235 और 239 जो मि. नजीरुद्दीन अहमद के नाम में हैं तथा 
संशोधन नं० 234 जो डॉ. अम्बेडकर के नाम से हे--ये दोनों-समान आशय के 
हैं। इनमें से डॉ. अम्बेडकर का संशोधन मुझे अधिक व्यापक दिखाई देता है। 
डॉ. अम्बेडकर अब इसे पेश करें। 


*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमान्‌, कि: 

“अनुच्छेद 55 के खण्ड (4) में जहां कहीं भी 07 छठशांधणा ० 
९770]प्र7९77 (परिलाभ के पद) शब्द आये हों उनकी जगह “० 
77०7 (लाभ के) शब्द रखे जायें।” 


“उपाध्यक्ष: क्‍या मि. नजीरुद्दीन अहमद अपने संशोधन नं० 235 के संबंध 
में यह चाहते हैं कि उस पर राय ली जाये? 
*थ्री नजीरुद्दीन अहमद: नहीं, श्रीमानू, वह डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में 
आ जायेगा। 
“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 239 के संबंध में आप क्‍या कहते हें? 
*थ्री नजीरुद्दीन अहमद: यही बात उसके संबंध में भी लागू होगी। 
(संशोधन नं० 236 पेश नहीं हुआ।) 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 237 तथा 238 शाब्दिक मात्र हैं, अत: उनको 
उपस्थित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। 


864] भारतीय विधान-परिषद्‌ [28 दिसम्बर सन्‌ 948 ई. 
[उपाध्यक्ष ] 
संशोधन नं० 240 डॉ. अम्बेडकर के नाम में है। वे इसे पेश कर सकते 
हैं। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मेरा यह प्रस्ताव है, श्रीमान्‌, किः 


“अनुच्छेद 55 के खण्ड (4) के व्याख्या संबंधी उपखण्ड (क) की जगह 
निम्नलिखित अंश रखा जाये: 


१७) #6 48 06 (0ए९/॥07 0 ाए 85006 07 006 76 0शंा8 
879९0ला6्व वा फब्वाष 7 ० पा कक 5लालवेप्रो४ 0# 78 8 
ग़ागाडछः शक 07 राव 0707 बाज 5प्रढ०/) 8906, ०. ? 


[(क) वह प्रथम अनुसूची के भाग | में तत्समय उल्लिखित किसी राज्य 
का प्रमुख है अथवा भारत का या ऐसे किसी राज्य का मंत्री है।] 


इस प्रश्न पर गत बेठक में बहस हो चुकी है। 
(संशोधन नं० 24 पेश नहीं किया गया।) 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 242, 243 तथा 244 केवल शाब्दिक हैं अतः 
इनको उपस्थित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। 


संशोधन नं० 245 प्रो. के.टी. शाह के नाम में है। में नहीं समझता कि इसे 
पेश करने में कोई फायदा है। 

“प्रोफेसर के.टी. शाह: बहुत अच्छा, श्रीमान्‌। 

“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 246, 247 तथा 248 केवल शाब्दिक हैं अतः 
उनको पेश करने की अनुमति नहीं देता हूं। 

*अ्री नजीरुद्दीन अहमद: वे 'केवल शाब्दिक' नहीं हैं, हां, शाब्दिक जरूर 


*उपाध्यक्ष: इस संबंध में में आपसे सहमत नहीं हूं। 
(संशोधन नं० 249 तथा 250 पेश नहीं किये गये।) 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं० 25] जो प्रो. के.टी. शाह के नाम में हैं उसके 
पेश होने में भी रुकावट पड़ गई है। संशोधन नं० 252, 253, 254 तथा 
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255 मेरी समझ से केवल शाब्दिक हैं, अत: इन्हें पेश करने की अनुमति नहीं 
दे सकता हूं। 


*थ्री नजीरुद्दीन अहमदः संशोधन नं० 255 तो शाब्दिक नहीं है। 
“उपाध्यक्ष: अगर यह शाब्दिक नहीं हे तो महज रस्मी है। 


*थ्री नजीरुद्दीन अहमद: खेर, जब आपने इसे अस्वीकृत ही कर दिया तो 
फिर पूछना व्यर्थ है कि क्‍यों अस्वीकृत किया है। 


(संशोधन नं० 256 और 257 पेश नहीं किये गये।) 


*उपाध्यक्ष: अब कोई संशोधन नहीं रह गया। अनुच्छेद पर अब विस्तृत रूप 
से वाद-विवाद किया जा सकता है। 


*थ्री तजम्मुल हुसैन: अभी दस मिनट का समय है और इतने में ही मैं 
अपनी बात कह दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन नं० 25 को ही मैं पहले 
लेता हूं। जिसे हमारे माननीय मित्र मि. मोहम्मद ताहिर ने पेश किया है। उनके 
संशोधन में यह कहा गया है कि उप-प्रधान उसी प्रकार से निर्वाचित किया 
जायेगा जैसा कि अनुच्छेद 43 में प्रावहित है। अनुच्छेद 43 में प्रधान के निर्वाचन 
की व्यवस्था बताई गई है। वह कैसे चुना जायेगा? उसका निर्वाचन करेंगे, संसद्‌ 
के दोनों आगारों के निर्वाचित सदस्यगण तथा दो आगार वाले राज्यों के 
विधान-मण्डल के दोनों आगारों के निर्वाचित सदस्यवृन्द। किन्तु अनुच्छेद 55 के 
अनुसार, जिस पर कि अभी हम विचार कर रहे हैं, वह इस प्रकार नहीं चुना 
जायेगा, बल्कि इस अनुच्छेद के अनुसार तो उसका निर्वाचन होगा केन्द्रीय 
विधान-मण्डल के दोनों आगारों की संयुक्त सभा में और उसको चुनने वाले होंगे 
उक्त दोनों आगारों के सदस्यगण। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि 
प्रधान तथा उप-प्रधान में अन्तर है। उप-प्रधान को तो राज्य-परिषद्‌ की बैठकों 
में उसका सभापतित्व करना होगा। किन्तु भारतीय गणतंत्र के प्रधान को, 
विधान-मण्डल की बैठकों की अध्यक्षता से कोई संबंध नहीं है। उप-प्रधान को 
भी इससे कोई संबंध नहीं है जब तक कि मृत्यु आदि कारण से प्रधान का पद 
रिक्त होने पर वह उसकी जगह न आ जाये। इसलिए अनुच्छेद 35, जिस रूप 
में विधान में रखा गया है, वह मेरी राय से सर्वथा समुचित है। दूसरा संशोधन 
आता है नं० 29 का, जिसे पेश किया है मेरे माननीय मित्र नजीरुद्दीन अहमद 


]866] भारतीय विधान-परिषद्‌ [28 दिसम्बर सन्‌ 948 ई. 
[ श्री तजम्मुल हुसैन] 


साहब ने। वह यह चाहते हैं कि अनुच्छेद 55 के खण्ड () में “858९70]०6 
8 8 ]०7४ 77९९0४78” (संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित) शब्द जो आये हैं 
उनको हटा दिया जाये। वह यह नहीं चाहते कि उप-प्रधान का निर्वाचन दोनों 
सदस्यों की संयुक्त बैठक में हो। वह यह भी नहीं बताते हैं कि उसका निर्वाचन 
कौन सदन करे। इसलिये यह संशोधन अर्थशून्य है और इसको रद्द कर देना 
चाहिए। 


अब मैं संशोधन नं० 220 को लेता हूं, जो मि. नजीरुद्दीन अहमद तथा बेगम 
ऐजाज रसूल की ओर से आया है। इसके लिये यह कहा गया है कि अनुच्छेद 
55 के खण्ड (]) से #कञ 8८८0-487०७ जांत्रा ॥86 5ए86&॥ ० 
9709007070०74) 72०7०४९०7४४४०४” (अनुपाती प्रतिनिधान की पद्धति के 
अनुसार) शब्दों को हटा दिया जाये। प्रधान के चुनाव में हम सर्वथा अनुपाती 
प्रतिनिधित्व की पद्धति ही बरतने की व्यवस्था कर रहे हैं। मान लीजिए एक से 
अधिक, तीन या चार उम्मीदवार इस पद के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसी अवस्था 
में अनुच्छेद में दी हुई पद्धति ही हमारे लिए सर्वथा उपयुक्त है। हर मतगणना में 
एक अभ्यर्थी छांट दिया जाता है और इस तरह अनुपाती प्रतिनिधान के आधार 
पर हस्तान्तरित मत-व्यवस्था के हिसाब से किसको कितने मत मिले यह हमें 
आसानी से मालूम हो जाता है। हमारे जैसे देश के लिए यही पद्धति सर्वोत्तम है। 
इसलिए मैं इस संशोधन का भी विरोध करता हूं। 


अब मैं लेता हूं उस संशोधन को, जिसे पेश किया है मसौदा-समिति के सदर 
डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने। यह संशोधन नं० 224 का है। मैं इसका भी विरोध 
करता हूं। इस संबंध में मेरा मन्तव्य यह है। जिस समय अम्बेडकर साहब इसे 
पेश कर रहे थे उस समय मेरा ध्यान और किसी बात में था अन्यथा उसी समय 
औचित्य का प्रश्न मैंने उठाया होता। अस्तु, मेरा औचित्य प्रश्न यह है और इसे 
मैं अब भी उठा सकता हूं। मेरी आपत्ति यह है कि कोई सदस्य एक प्रस्ताव के 
द्वारा बहुत-सी बातें पेश नहीं कर सकता। हर बात के लिए एक अलग प्रस्ताव 
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होना चाहिए। उन्होंने तीन या चार बातें एक ही प्रस्ताव के जरिये पेश की हें। 
प्रस्ताव द्वारा रखी गई सभी बातों को पढ़ने के बाद आपको इसे अनियमित 
ठहराना ही होगा। यह संशोधन सर्वथा अवैध है। उनका कहना है कि अनुच्छेद 
55 के खण्ड (2) में “अंध७" ० 7287॥9877९70 07” (किसी संसद्‌ का और) 
शब्दों की जगह “ता लंफ्रल- ल0प्र5९ ० एच्वलांक्रा]०70 0: 098 सिएप्र5०? 


० 7277977०70 ०07" शब्दों की जगह “'राढ्मा0७७ ० शंक्र७- ज्0प्र5९ ० 
ए27्रा7०7 0: ० 8 078७” (संसद के किसी आगार अथवा... के आगार 
का सदस्य) शब्द रखे जायें ओर थ॥ एक्वानांग्रागशा। 07 उपटी [.62890प7९, 
88 +6 ००४९ 7799 ७७” (संसद्‌ का अथवा उस विधान-मंडल का, जैसी कि 
स्थिति हो) शब्दों की जगह 47 ५09४४ प्र०प४७” (उस आगार का) शब्द रखे 
जायें। ये चार संशोधन एक ही प्रस्ताव द्वारा पेश किये हैं। हो सकता है, कोई एक 
संशोधन को स्वीकार करता हो पर दूसरे को मंजूर न करता हो। इसलिये मेरा 
ख्याल है कि आप उनके प्रस्ताव को अनियमित ठहरा दें। यही ठीक होगा। 


“उपाध्यक्ष: बदकिस्मती यह है, अब ऐसा नहीं किया जा सकता। आपकी 
राय जरा देर से आई। 


*थ्री तजम्मुल हुसैन: एक बात कह दूं। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर 
अम्बेडकर खुद इस बात से सहमत होंगे कि ऐसे कामों के लिए देर का सवाल 
ही नहीं उठता। 


*गाननीय डॉ, बी,आर. अम्बेडकरः कार्यालय इसे ठीक कर सकता था। 


*शथ्री तजम्मुल हुसैनः मेरा ख्याल है कि डॉ. अम्बेडकर मेरे इस कथन से 
सहमत होंगे कि विधि संबंधी प्रश्न किसी समय भी उठाया जा सकता है। किसी 
समय भी आप यह कह सकते हैं कि अमुक बात अनियमित हे। 


“उपाध्यक्ष: कार्य-पद्धति के संबंध में मेरी जो अजानकारी है, उससे शायद 
उन्होंने फ़ायदा उठाया हे। 

*भ्री तजम्मुल हसैनः मेरी समझ में तो इस बात का कोई कारण नहीं 
दिखाई देता कि अगर मैं कोई भूल करता हूं तो उसके आधार पर वह भूल बनी 


868 ] भारतीय विधान-परिषद्‌ [28 दिसम्बर सन्‌ 948 ई. 
[ श्री तजम्मुल हुसैन] 

ही क्‍यों रहने दी जाये। सब कुछ निर्भर करता है आपके फैसले पर उसके बाद 

मैं लेता हूं संशोधन नं० 23 को, जिसे मेरे आदरणीय मित्र प्रो. के.टी. शाह ने 

पेश किया है। उनका कहना है कि अनुच्छेद 55 के खण्ड (3) के उपखण्ड 


(ग) में ८20प्शलं] ० 8090०४” ( राज्य-परिषद्‌ ) शब्दों के बाद इतना जोड़ दिया 
जाये: 


“व ३8 70 वंडबपध्यास्‍6वे एज 76807 0 धाए ०णारशंला0णा 07 
(768807, 07 धाए 0ीशित66 ब९&धां)850 6 8४6५, 8९९८प्रताप 
07 ॥768200 0 06 80806, 0" धाए ए0]8007 0० (0॥6 
(7णाडगाप्राता, 07 ॥38 06७7 ९06९ल6व व्रातवे 5९"प९वे ग्राण8 ऐरवा 
0766 88 7#€8467॥ ०" ए686-#€शंवेशा ण 76 एशा0णा.7 


(और साथ ही यदि वह राज्यद्रोह का अपराधी प्रमाणित होने के कारण, 
अथवा राज्य की रक्षा, सुरक्षा तथा अखण्डता के विरुद्ध कोई अपराध 
करने के कारण, अथवा विधान का उल्लंघन करने के कारण निर्योग्य 
न ठहरा दिया गया हो, अथवा एकाधिक बार संघ का प्रधान या उप-प्रधान 
न चुना जा चुका हो और उस पद पर काम न कर चुका हो।) 


मेरा ख्याल है कि यह संशोधन बिल्कुल गलत है। मैं यह नहीं समझ पाता 
कि इस संशोधन को पेश करने की इजाजत ही क्‍यों दी गई। सदस्यों की 
निर्योग्यता के संबंध में, अनुच्छेद 83 में आप देखेंगे कि सभी बातों का उल्लेख 
किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति संसद्‌ के किसी सदन का 
सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य बने रहने के लिए निर्योग्य होगा अगर 
भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी लाभ के पद 
पर है, अथवा यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा 
है, या यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा 
या अनुषक्ति को स्वीकार किये हुए हैं, या किसी विदेशी राज्य का नागरिक या 
प्रजा है अथवा वहां की नागरिकता के अधिकारों का अधिकारी है और या वह 
संसद्‌ निर्मित किसी विधि के अधीन निर्योग्य कर दिया गया है। ये सभी बातें 
उस अनुच्छेद में दी हुई हैं। इसलिए इस अनुच्छेद के अनुसार ऐसा व्यक्ति 
राज्य-परिषद्‌ का सदस्य हो ही नहीं सकता। अनुच्छेद 55 के खण्ड (3) में तो 
यह दिया गया है कि राज्य-परिषद्‌ का सदस्य चुने जाने की क्या-क्या योग्यताएं 
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हैं। इसलिए इन सब बातों को खण्ड (3) में रखना व्यर्थ है। मुझे विश्वास हे, 
डॉ. अम्बेडकर इस बात को कभी न स्वीकार करेंगे और न सभा ही इसे स्वीकार 
करेगी। 


मैंने इस संशोधन को दो हिस्सों में बांट दिया है और पहले हिस्से के संबंध 
में अपनी बातें कह चुका हूं। अब दूसरे हिस्से पर आता हूं। संशोधन के दूसरे 
हिस्से में यह कहा गया है कि एक से अधिक बार अगर कोई व्यक्ति प्रधान या 
उप-प्रधान चुना जा चुका है और उस पद पर काम कर चुका है तो वह इस पद 
के लिए निर्योग्य समझा जाएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक से अधिक 
बार प्रधान या उप-प्रधान के पद पर काम कर चुका है। अगर वह बहुत ही 
योग्य-व्यक्ति है और जनता उसे चाहती है तथा विधान-मण्डल उसे चाहता है तो 
उसे क्‍यों दुबारा उप-प्रधान होने से रोकते हैं? मैंने इस आशय का एक संशोधन 
भेजा था कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार प्रधान चुना जा सकता है। पर 
चूंकि मैं सभा में समय पर उपस्थित नहीं था इससे मैं उसे पेश नहीं कर सका। 
किन्तु सभा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि कोई व्यक्ति एक से 
अधिक बार प्रधान चुना जा सकता है। फिर उप-प्रधान के लिए यह रोक क्‍यों 
लगाई जाये कि एक से अधिक बार कोई इसके लिए नहीं चुना जा सकता? 


ठीक डेढ़ बजे हैं, श्रीमानू, और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। 
“उपाध्यक्ष: अब सभा कल प्रातः 0 बजे तक के लिए स्थगित होती हे। 


इसके बाद सभा बुधवार, 29 दिसम्बर सन्‌ 948 ई. के प्रातः 
70 बजे के लिए स्थगित हुई। 


